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 प्रश्नों  के सोखिक  उत्तर
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 QUESTIONS

 अधिक  खपत  वाली  औषधियों  को  ama  का  निर्धारण

 ैं  751-  श्री  भाल जी  भाई  रावजी  ATE  क्या  रसायन  और  दादरी  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  में  अ्रधिक  खपत  झोपड़ियों  का  निर्धारित

 किया  गया
 और

 इस  समय  सरकार  के  पास  लागत-मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  कितनी
 औषधियों  के  मामल  ग्र निर्णीत  पड़े

 क्या
 26  प्रतिशत से  अधिक  विदेशी  सामान्य  पूंजी  वाली  लगभग  सभी  विदेशी

 औषध  फर्मों  ने  अपने
 उपभोग  के

 लिए  अपने  द्वारा  बनाई  गई
 भ्रमित  खपत  वाली  औषधियों  का  मूल्य

 इच्छानुसार  निर्धारित  किया  है  ate  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  फर्मों  की  अ्रधिक

 खपत  वाली  औषधियों  मूल्य-निर्धारण  समय-बद्ध  कार्यक्रम  में  करने  का

 FAT  झ्राई०डी०  पी०  द्वारा  निर्मित  अधिकखपत  वाली  औषधियों  का  लागत  मूल्य

 निर्धारित कर  दिया  ak

 सीमाशुल्क  में  वृद्धि  होने  के  परिणामस्वरूप  विभिन्न  अधिक  खपत  वाली  औषधियों

 तथा  फार्मुलेशनों  के  मूल्यों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  पी०  ato  :  एक  विवरण  ca  सभा  पटल  पर

 प्रस्तुत
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 वर्ष  1974-75  श्र  1975-76
 के

 दौरान  सरकार  द्वारा  150  प्र पुंज  ग्रौषधों

 के  मूल्य  संशोधनों  के  मामले  हाथ  में  लिए  गए  इन  मामलों  पर  पहले  ही  निर्णय  ले  लिया
 गया  वर्ष  1973-74  के  लिए  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत

 की  जाएगी ।  निम्नलिखित  दो  मामलों  पर  जांच  ae  होनी है

 (i)  एल०  बेस  सेक्लोरमफैनीकोल

 (ii)  विटामिन

 औषधियों  के  मूल्य  संबंधित  रूप  से  औषध  1970

 के  ग्रन्थित  नियंत्रित  किए  जाति हैं  ।  सभी  निर्माताओं  को  1970  में  उक्त  आदेश  के

 लागू  होने
 पर  अथवा  बाद  में  जब  प्रथम  उत्पादन  आरम्भ

 मूल्यों  की  घोषणा  करने  को  कहा  गया  .
 प्रथम

 बार
 उत्पादन  करने  पर  निर्माताओं

 को

 प्रबंध  प्रौढ़ों
 के  मूल्यों  को  शभ्रधिसुचित  करने  में  समर्थ  बनाने  के  उपरोक्त  प्रावधान के  बावजूद

 1974-75  के  दौरान  किसी  विदेशी  कम्पनी  द्वारा  घोषित  मूल्य  को  केवल  अधिसूचित  करने

 का  कोई  मामला  नहीं  था  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  निर्मित  wae  श्रौषधों  की  लागत  की  भी

 जांच हो  गई  ate  स्वर्थ  की  खपत  तथा  बिक्री  दोनों  के  लिए  सरकार  द्वारा  मूल्य

 निर्धारित  किए  गए  वी०श्राई०सी०पी०  द्वारा  लागत-जांच  किए  हुए  प्र पुंज  श्रौषधों  की  एक

 सूची  संलग्न  है  सरकार  द्वारा  1-1-75  से  30-4-76  तक  मूल्य

 संशोधन  किया  गया  है  जो  26  प्रतिशत  से  अधिक  विदेशी  साम्य  पूंजी  वाली  कम्पनियों

 a  लिए  चूंकि  श्राद्धों  के  मूल्य  पहले  ही  सांविधिक  रूप  से  नियंत्रित किए  जाते

 इस  समय  उत्पादित  sae  भ्रौषधों  की  लागत  के  लिए  समय-बद्ध  कार्यक्रम  बनाने  का

 नहीं  उठता

 30-3-76  को  श्राई०डी०पी०एल०  के  उत्पादन  सीमा  में  30  प्र पुंज  ्रौषधों  में  से

 4  प्र पुंज  श्राद्धों  की  लागत  जांच  टेरिफ  att  द्वारा  10  wast  ated  की  लागत-जांच

 श्रौद्योगिक  लागत
 एवं  मूल्य  ब्यूरो  के  अ्रध्यक्ष  की  श्रध्यक्षती  में  afer  की  कर्म-कारी

 दल  द्वारा  ौर  6  लागत  जांच  बिछाई  ०सी  off  ०  द्वारा  की  गई  थी  परी  तके  आधी

 पर  उचित  मूल्य  निर्धारित  किए  गए  ह

 हाल  ही  में  प्रवृत्त  भारतीय  कस्टम  टैरिफ  श्रेधिनिंयमें  1975  में  संस्बन्धितें

 पार्टियों  के  ate  समझौते  के  लिए  करारों के  genie  किए  जाने  वाले  करारनामों  के

 बारे  सरकार  ने  कारें  से  सामान्य  अ्रधित्याग  प्राप्त  कर  लियो  हैं
 प्राप्त  अधि त्याग  को  ध्यान

 में
 रखते  हुए  श्रौषधों

 सहित  अनेक  मदों
 को  दी  जाने  वाली  छूट  16-3-1976

 से
 वापस

 ले  ली  गई  इसके  परिणामस्वरूप  श्रनेक  आयातित  प्र पुंज  श्रौषधों  के  सीमा  शुल्क  में  वृद्धि
 हो  गई  सीए पीसी  शो ०  द्वारा  आयातित  प्रमुख  श्रौषघियों  के  मूल्यों  को  सरकार  ने  हाल  ही  में
 संशोधित  किया

 है  कौर  पहले
 वाले  मूल्यों  तथा  संशोधित  अंतरिम  मूल्यों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 सभा पटल  पर  रख  दिया  गया  सें  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या
 6]

 जहां  श्राप  आदेश  1970  के  wana  निर्धारित  पद्धति
 के  भ्रनुसार  सीमा

 शुल्क  में  वृद्धि  के  बारे  में  पार्टी  श्रीचंदन-पत्र  देती  हैजे  दिया  वहां  सूत्रयोगों/प्रपंज  श्राद्धों

 2
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 के  मूल्य  मं  हुई  वृद्धि  की  जांच  संबंधित  श्राद्धों  के  लिए  औद्योगिक  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरो

 द्वारा  की  सीमा  शल्क  में  विधि  के  परिणामस्वरूप  प्रबंध  श्रौषधों  ah  सूत्र योगों

 के  wea  में  वृद्धि  का  पूरा-पूरा  ato  argo  सी०  पी०  द्वारा  ऐसे  आवेदन  पत्तों  पर

 विचार  किए  जाने  के  ही  जाना  जा

 थ्री  मालो  भाई  क्या  यह  सच  है  कि  होस्ट  तथ

 एण्ड  बेकर  ने  sas  श्रन्तवर्ती  औषधियों  से  बनने  वाली

 सभी  75  औषधियों  के  मनमाने  दाम  घोषित  किए  हैं  तथा  यह  कम्पनियां

 जियों  तथा  सुत्र योगों  का  अधिक  सत्य  लेकर  लाभ  कमा  रहीं  हैं  तथा  गरीब  ग्राहकों  पर

 बोझ
 डाल  रही  क्या  सरकार  का  विचार  निश्चित  अवधि  के  भीतर  इन  कम्पनियों  द्वारा

 यार  की  जाने  वाली  दवाइयों  की  लागत  की  जांच  करने  का  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या

 कारण  हैं
 ?

 श्री  स०  माझा  ग्रौषधियों के  मलय  पर  सांविधिक  नियंत्रण  होता  है  तथा

 शिक  लागत  तथाਂ  सत्य  कार्यकारी  प्रतीक  ara  at  सिफारिशों के  प्राधा  पर

 समय-समय  पर  औषधियों  के  मलय  निर्धारित  किए  जाते  हैं  अत  ब  भी  कोई  नई  ग्रोस्ज़ी  बाजार

 म॑  ory  है  उसका  मुल्य  निर्धारित  कर  दिया  जाता  है  तथा  साथ-साथ  पुरानी  औषधियों  के

 मूल्य  भी  नियत  किए  जाते

 श्री  भाल जी  भाई  परमार  यह  चाहता  हूं  कि  श्राई०डी०पी०एल०  की

 कितनी  दवाइयों  की  लागत  का  निर्धारण  way  किया  जाना  क्या  यह  सच  है  कि  argo

 डी०  पी०  एल०  की  अधिकांश  ग्रौषधियों  के  मलय  निर्धारण  कार्यकारी  दल  के  प्रतिवेदन  के

 ware  पर  किया  जाता  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  श्राई०डी०्पी०एल०  ने  अपने  उत्पादन

 म  वृद्धि  की  लेकिन  क्या  यह  सच है  कि  लागत जांच  किए  बिना  तदर्थ  ara  पर  दवाइयों

 के  मूल्य  निर्धारित  किए  क्या  सरकार  श्राई०डी०पी०एल०  द्वारा  तैयार  की  जाने  वाली

 प्रौषधियों  की  लागत  की  जांच  कराने  के  लिए  सहमत

 श्री  सी ०  पी०  मांझी  में  प्रश्न  समझ  नहीं पाया

 थ्री  के०
 एस०  चावड़ा  में  यह  जानना चाहता  g  कि  क्या  सरकार  का  विचार  राज्य

 व्यापार  निगम  द्वारा  की  गई  बल्क  औषधियों  की  वास्तविक  लागत  के  आधार  पर  लागत

 जांच  कराने  का  है  शौर  क्या  उत्पादन  तथा  darren  में  हाल  में  की  गई  विधि  के  बाद  राज्य

 व्यापार  निगम  द्वारा  att
 की

 गई  बल्क  औषधियों  के  मूल्य  में  परिवर्तन  किया  गया  है
 तथा  क्या  सरकार  ने  भ्रांतियों  के  मृत्य  निर्धारित  करते  समय  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा

 atta  किए गए  लाभों  को  ध्यान  में  रखा  है
 ?

 रसायन  और  sate  मंत्री
 (att

 पा०  सा०
 :  जहां  तक  उत्पादन  शुल्क  का  संबंध

 जे
 ्  जैसे  ही  वित्त  मंत्री  ने  इस  संबंध  में  घोषणा  at  कम्पनियों  को  उत्पादन  शुल्क  की  वृद्धि

 के  आधार  पर
 मूल्य

 में
 परिवर्तन  करने  के  लिए  कहा  गया

 ।
 जहां  तक  सीमा  शुल्क  के  प्रभाव

 का  संबंध  है  इन  कम्पनियों  को  प्रौद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  से  संपर्क  स्थापित  करना

 होगा तथा  ब्यूरो  लागत की  जांच  करने
 के  qe  मूल्यों  में  परिवर्तन  किया

 जाएगा  नहीं ।
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 पिम्परी  औषध  एकक

 *  752.  श्री  argo  ईश्वर  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  पुणे  के  निकट  पिम्परी  प्रौषध  एकक  अधिष्ठापित  क्षमता  से  कम  कार्य  कर  रहों

 कौर यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 रसायन  और  बे्रक  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  से

 एक  विवरण  पत्न  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत

 विवरण

 1974-75  1975-76  के  दौरान  एच०  ए०  एल०  के
 उत्पादन  क्षेत्र

 में  प्रमुख
 मदों  की  स्थापित  क्षमता  के  उपयोग

 की  प्रतिशतता से
 संबंधित  ब्यौरे  नीचे

 दिए
 गए  हैं  ——

 a

 मद  स्थापित  उत्पादन  प्रतिशत  उपयोंग

 क्षमता  la  a  a  et  a  re  >

 1974-75  1975-76  1974-75  1975-76

 पेंसिलिन
 ०  एम०

 यू
 °)  84  62.83  64.  82  75  77.4

 80  63.37  2.1  78.7  77.5

 43  72  87 भरे  हुए  वायरस  600
 ne  shake

 प्रपुंज  श्राद्धों  के  संबंध में  कुछ  आवश्यक कच्चे  माल  अनुपलब्धता

 विद्युत  की  कटौती  कौर  areca  के  उत्पादन  के  लिए  ग्लास  arses  की  अनुपलब्धता  क्षमता

 कम  उपयोग के  मुख्य  कारण

 विदेशों  से  oes  स्ट्रेन  प्राप्त  करके  पेंसिलिन  कौर  स्ट्रैप्टोमाइसीन  के  उत्पादन में

 वृद्धि करने  के
 कदम  उठाए गए  इसी  प्रकार  ग्लास  वायरस  की  सप्लाई के  लिए

 वैकल्पिक  स्रोतो
 की  भी

 खोज  कर  ली  गई  यह  ara
 की

 जाती  है  कि  कच्चे
 माल

 की
 स्थिति  में  सुधार  होने  ate  प्रौद्योगिकी  की  स्थिरता  से  क्षमता  का  लगभग  उपयोग  किया

 जाएगा  ।

 श्री  वाई०  ईश्वर  हड्डी  विवरण
 में  कहा  गया  है

 झाड़ा  की  जाती  है  कि  कच्चे  माल  की
 स्थिति में  सुधार  होने  ah

 प्रौद्योगिकी  की  स्थिरता  से  क्षमता  का  लगभग  उपयोग  जाएगा  गैप

 मैं  तराशा  करता  हूं  कि  शीघ्र  ऐसा  किया  जाएगा  चूंकि यह
 देश

 में  आधारभूत
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 नन
 मौखिक  उत्तर

 है  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पेनिसिलीन  और
 बायोटिक्स  बनाने  वाला  मुख्य  संयंत्र

 स्ट्रैप्टोमाइसीन  दवाइयों  के  निर्माण  के  इसने  क्या  उन  अन्य  दवाईयों  का  निर्माण  भी

 प्रारंभ  किया  जिनका  प्रयोग  देश  में  प्रचुर  मात्रा  में  किया  जाता
 >
 @  तथा  जिनका

 आजकल  हम  विदेशों  से  आयात  कर  रहे  हैं  ,  यदि  हां  तो  उन  दवाइयों  के  क्या हैं
 कौर

 क्या  उनका  उत्पादन  संतोषजनक  रूप  मे  हो  रहा

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  पी०  सी ०  सेठी )
 :  इस  संयंत्र  में  स्टेप्टोमाइसीन

 ब् क्‍पशल्स ८  इत्यादि  भ्रमण  दवाइयां बनाई  जाती  हैं  ।  197  5-7  6
 में  पैनिसिलीन  )

 और  स्ट्रैप्टोमाइसीन  का  उत्पादन  हुमा  ।  हाल ही  में  हमने  जापान  से  प्रौद्योगिकी  का

 आयात  करने  कोशिश  की  हमने  एक  करार  किया  पै निसि ली न  प्रौढ़  स्ट्रैप्टोमाइसीन

 का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  किए  हम  आशा  करते  हैं  कि  कुछ  समय  के  भीतर  हम

 उत्पादन  बढ़ाने  में  समर्थ  होंगे  कौर यह  झ्राधुनिक  प्रौद्योगिकी  के  लगभग  समकक्ष  होगी |

 श्री  बाई०  ईश्वर  क्या  इस  कम्पनी  ने  विस्तार  कौर  विविधिकरण  के  लिए  कोई

 योजना  पेश  की  यदि  तो  वह  योजना  क्या  है  कौर  उसके  लिए  कितने  धन  की

 कता  पड़ेगी  कौर  सरकार  ने  किस  हद  तक  इन  योजनाओं  के  वित्तपोषण  a  क्रियान्विति

 के  लिए  स्वीकृति दी

 श्री  पी०  सी०  सेठी  :  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  इस  कम्पनी  के  उत्पादन  के  विस्तार

 और  विविधिकरण  के  लिए  30  करोड़  रुपए  की  राशि  की  व्यवस्था की  गई  उन्हें यह  धन

 जाएगा  कौर  इसका  उपयोग  निम्नलिखित  कार्यों  पर  कया  पेनिसिलीन

 संयंत्र  की  क्षमता  विस्तार  जिसमें  लगभग  2.92  करोड़  रुपए  का  पूंजी  परिव्यय  होगा  ;

 स्ट्रप्टोमाइसीन  संयंत्र  का  विस्तार  जिसपर  लगभग  2.91  करोड़  लागत  we  मिश्रित

 पेनिसिलीन  संयंत्र  विस्तार जिस  पर  लगभग  1.67  करोड़  रुपए  लागत  श्रांएगी  ।

 थ्रो माइ सीन  संयंत्र  की  स्थापना  जिस  पर  4.  15  करोड़  रुपए  लागत  नए  फार्मूलेशन्स
 संयंत्र  स्थापना  जिस  पर

 4.46  करोड़  रुपए  की  लागत  जाएगी

 तकनीकी  दल  द्वारा  एटीपी  के  विस्तार  साथ-साथ

 एरीथोमाइसीन  संयंत्र
 के

 संभाव्यता  प्रतिवेदनों की  जांच  की  जा  रही

 श्री  पाटिल  ,  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  वर्ष  1974-75  के  दौरान
 पेनिसिलीन  के  मामले  में  उसकी  उपयोग  क्षमता  75,  स्ट्रैप्टोमाइसीन की  78.  7  कौर  वालों  की

 वर्ष  1975-76  के  77.4,  77.  5,  शर  87  हैं  मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानाना  चाहता  हूं  कि  क्या  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  जैसे  आधुनिक  श्रौषध

 उद्योग  द्वारा  गत  कुछ  वर्षों  में  वालों  के  में  केवल  72  प्रतिशत  उपयोग  क्षमता
 संतोषजनक औषध  उद्योग

 के  क्या  सिद्धांत हैं  हालांकि  उपयोंग  क्षमता  केवल  70
 शत

 है  फिर  भी  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  वह  परियोजना  के  विस्तार  के  लिए
 स्वीकृति दे  रहे  यह  कार्यक्रम कब  शुरू  किया  at  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान
 एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड  की  स्थिति  वर्ष  1976-  77 में  न  लाभ  न  घाटे  की  रही  है
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 हैं  पी०  स०  सेठ  aH प्यास  का  प्रा  उपयोग  नहीं  हो  रहा  at  इस  संबंध  में

 स्थिति  संतोषजनक  नहीं  हमने  मौके  पर  जांच  की  है  कौर  साथ  ही  हमें  कम्पनी  से  एक

 रिपोर्ट  भी  प्राप्त  हुई  उनका  कहना  हैं  कि  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  एक  at  बिजली
 की

 कमी  दूसरे  कच्चे  माल  जैसे  मै था नोल  कौर  कास्टिक  सोडे  की  अनुपलब्धता  के  कारण  नहीं

 हो  पा  रहा ।  अब  बहरहाल  काटिस्क  प्रचुर मात्रा  में  उपलब्ध  हो  रहा  उनका
 शै  => श

 कहना  ष  कि  उनके  पास  धनाभाव  ठ  लेकिन  हमारे  विचारानुसार  उन्हें  धनाभाव  नहीं  है

 मेथानोल  की  बिजली  की  कमी  तथा  कुछ  श्रम  समस्याओं  के  कारण

 वह  क्षमता  का  पूरा  उपयोग नहीं  कर

 अधिष्ठापित
 क्षमता  का  उपयोग  करने  वाले  रेलवे  बिशप

 *
 753.  सालाना  इसहाक  सम्मति  क्या  ta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रेलवे
 के  सभी  वकंशाप  अधिष्ठापित  क्षमताश्रों  का  पूरा-पूरा  उपयोग

 कर  रहे हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  कौर

 1974-75  श्र  1975-76  में  इन  वर्कशापों  का  उत्पादन  कितना

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सोहम्मद  शफी
 :

 से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया है

 विवरण

 रेलवे  के  मरम्मत  कारखानों  में  उपलब्ध  क्षमता  का  पुरा  इस्तेमाल  गया

 जहां  तके  उत्पादन  यूनिटों  का  संबंध  चितरंजन  रेल  इंजन  कारखाना  प्रौढ़  डीजल  रेल  इंजन

 वाराणसी  मं  उपलब्ध  क्षमता  का  पुरा  किया  गया  लेकिन  धन  की

 कमी  के  सवारी  डिब्बा  पेरम्बूर  में  उपलब्ध  क्षमता  का  पूरा  इस्तेमाल  करना

 और

 (1)  रेलवे  के
 मरम्मत  कारखाने

 चल-स्टाक  की  किस्म  र्हाल  ग्रोवर हाल  मरम्मत किए  गए  चल

 मरम्मत  की  स्टाक  की  कुल  संख्या

 क्षमता  कि  Kn

 1975-76
 ———  _ 1974-75

 (1)  (2)  (4) 3)  —-- ed

 बड़ी  लाइन  के  भाप  रेल  इंजन  1675  1535  1712.

 मीटर  लाइने  के  भाप  रेल  इंजन  1454  1280  1383*

 बड़ी  wit  मीटर  लाइन के

 pe  eer
 डीज़ल  इंजन  102  103  125 ae

 शारी  मरम्मत ों  के  फलस्वरूप  काम  की  मात्रा  अधिक  होने  के
 उत्पादन  कुछ  कम

 gar  है  लेकिन  मरम्मत  क्षमता  का  पूरा  इस्तेमाल  किया  गया

 6
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 wifes

 rs  el

 (1)  (  a 2  )  (3)  4)

 बड़ी  लाइन  का  चौपहिया  कोचिंग  स्टॉक  22000  18850  21446**

 मीटर  लाइन  का  चौपहिया  कोचिंग  स्टाक  17254  15026  16637

 96649 बड़ी  लाइन  के  चौपहिया  माल  डिब्बे  85613  74134

 26063  24104  31364
 मीटर

 लाइन  के
 चौपहिया

 माल  डिब्बे

 Sad  लाइन  शौर  मीटर  लाइन  के
 सवारी  डिब्बों

 में  बड़े  पैमाने  पर  कटाव  सम्बन्धी

 मरम्मत  के  उत्पादन  कुछ  कम  sate  लेकिन  उपलब्ध  क्षमता  का  पूरा  इस्तेमाल

 किया  गया

 (ii)  रेलवे  के  उत्पादन  कारखानें  :

 द्ਂ ना  Ha उत्पादन
 sisal

 कौर
 के

 संबन्ध  में  स्थिति
 नीचे  बतायी

 गई
 zi

 के  दौरान  उत्पादन उत्पादन  कार खान  प्रति  वर्ष  संस्थापित

 क्षमता  rer  ny

 1974-75  दिला
 ae

 चितरंजन  रेल  इंजन  कारखाना  66  बिजली  46  बिजली
 रेल

 54  बिजली  रेल

 इंजन 30.0  डीजल  34  डीजल  28  डीजल

 रेल  इंजन  रेल  इंजन  रेल  इंजन

 डीजल  रेल  इंजन  कारखाना  120 रेल  इंजन  85  रेल  इंजन  110  रेल  इंजन

 सवारी  डिब्बा  750  संवारी  डिब्बे  584  खोल  535  खोल

 570  साज-सामान  517  साज-सामान

 युक्त  सावरी  fess  युक्त  सवारी  डिब्बे  +

 इसके

 सावधिक

 सम्बन्धी

 मरम्मत  के  लिए
 4129 LOG  सवारी

 डिब्बों की  मरम्मत

 की  गयी  ।
 आ  ण

 चितरंजन  रेल  इंजन  कारखाना  ee  धन  की  कमी  के  1975-76  के  बाद  से

 रेल  इंजनों  का  उत्पादन  सीमित  कर  दिया  गया  है  ।  उपलब्ध  क्षमता  का  पूरा  इस्तेमाल  करने

 के  उद्देश्य  भ्र ति रिक्त  बिजली  क्षण  मोटरों  atc  बोगियों  का  उत्पादन  करके  भाप  रेल

 इंजन  पुर्जों
 का

 निर्माण  करके  डीजल  रेल  इंजनों  का  श्रौवरहाल  करके  कौर  बिजली  रेले

 इंजनों  को  मरम्मत  करकेਂ  विभिन्न  उपाय  किए  गएं  ।.
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 भोजन  रेल  इंजन  कारखाना  की  कमी  के  कारण  1975-76  से  डीजल  रेल

 इंजन  कारखाने में  रेल  इंजनों  का  उत्पादन पर  प्रभाव  पड़ा  डीजल रेल  इंजन  कारखाने

 में  क्षमता  का  पुरा  इस्तेमाल  करने  के  उद्देश्य  से  जोरदार  परिवर्तन  किए  गए  शौर  डीजल  रेल

 इंजनों  के  शभ्रनुरक्षण  के  लिए  डीजल  रेल  इंजन  कारखाने  क्षेत्रीय  रेलों  बड़ी  संख्या  म

 फालतू  कल-पुर्जे  सप्लाई  किए ।  डीएसडब्ल्यू  ने  निर्यात  में  भी  भाग  लिया

 सवारी  डिब्बा  कारखाना  डिब्बा  कारखाने  में  उत्पादन  केवल  धन  की  कमी

 के  कारण  कम  हुआ  |  फालतू  क्षमता  का  इस्तेमाल  करने  के  उद्देश्य  सेਂ  परिवर्तन  सम्बन्धी  उपाय  किए

 रेलों  से  कटाव  मरम्मत  श्र  श्रावक-हाल के  लिए  सवारी  डिब्बे  भेजे

 SHRI  ISHAQUE  SAMBHALI  :  It  has  been  pointed  out  at  a  number  of  places  in  the

 statement  that  it  had  not  been  possible  to  fully  utilise  the  available  capacity  due  to  constraint  of

 funds.  Though  the  railway  workers  and  the  Railway  Ministry  deserves  our  congratulation
 for  the  excellent  performance  shown  after  the  declaration  of  emergency.  I  fail  to  understand
 that  constraint  of  funds  have  stood  in  the  way  of  full  utilisation  of  production  capacity  despite
 the  fact  that  a  number  of  railway  items  are  exported  and  they  are  much  in  demand  in  foreign
 market  and  we  are  trying,  for  diversification  also.

 It  is  evident  from  the  statement  furnished  by  the  hon.  Minister  that  production  in  Chitta-

 ranjan  Locomotive  Works  showed  an  increase  in  the  matter  of  electric  locos  as  it  was  46  in  1974-
 75  and  54  in  1975-76.  But  the  production  of  diesel  locos  has  decreased,  as  it  was  34  in  1974-75
 and  only  28  in  1975-76.  I  would  like  to  know  the  reasons  for  this  shortfall  in  production  ?

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI  :  1  want  to  make  it  clear  that  installed  capacity  is  wor-
 ked  out  on  the  basis  of  plants  and  machinery.  Production  is  a  separate  thing.  It  is  quite  correct
 that  due  to  financial  stringency  we  had  not  been  able  to  allot  sufficient  funds  required  for  the  full
 utilisation  of  the  capacity.  But  we  have  made  it  clear  in  the  statement  where  the  capacity  has
 not  been  fully  utilised.  Diversification  has  been  done.

 MR.  SPEAKER  :  The  hon.  Member  wants  to  know  the  reasons  for  the  downfall  in  the

 production  of  diesel  locos.

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI  :  The  shortfall  in  production  is  attributable  to  non-
 allotment  of  sufficient  funds  due  to  financial  stringency.

 SHRI  ISHAQUE  SAMBHALI:  Mr.  Speaker,  Sir,  whereas  we  are  looking  for  new  items
 for  exports  and  whereas  much  work  was  entrusted  to  the  wagon  manufacturing  companies  in  the

 private  sector  like  the:  Modern  Engineering  Works  etc.  I  would  like  to  know  as  to  why  the  capac  ity
 in  railway  workshops  was  allowed  to  remain  idle  and  why  the  available  capacity  in  public  sector
 in  H.  etc.  was  not  utilised  ?  would  like  to  know  the  Government’s  policy  inthis  regard  ?

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI  :  So  far  as  the  question  of  utilisation  of  capacity  is
 concerned  we  are  trying  to  make  full  utilisation  of  capacity  and  that  is  why  we  are  trying  to
 find  out  export  market.  For  example  DLW  has  recieved  a  order  for  15  locomotives  from  Tan-
 zannia  and  in  this  way  full  capacity  will  be  utilised.  Likewise  the  Integral  Coach  Factory  has
 received  order  for  9  Coaches  from  Philippines  and  64  Coaches  from  Taiwan.  Same  orders
 have  been  received  from  Burma  also.  So  capacity  is  being  utilised  by  getting  export  orders,

 श्री  था  किरुतिनन
 :

 जबकि  डीएसडब्ल्यू  वाराणसी  तथा  चितरंजन  लोकोमोटिव  जैसे

 अन्य  कारखानों  में  पूरी  क्षमता  का  इस्तेमाल  नहीं  किया  गया  है  कौर  उत्पादन  नहीं  बढा  है

 वाईसी  ०एफ०  मद्रास  ने  अपने  लक्ष्य  से  अधिक  उत्पादन  किया  है  कौर  यदि  at  तो  मैं

 छ
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 जानना  चाहता  हूं  कि  लक्ष्य  a  अधिक  उत्पादन  कब  से  हो  रहा  है  ौर  कितना  ears

 आराई  ०सी  ०एफ  ०
 के  दक्षता पूर्ण  कार्यकरण  को  देखते हए  क्या  रेलवे  मंत्रालय  का  विचार इस  कारखाने

 को  दो  भागों  मं  विभाजित  करने  शर  देश  में  किसी  wea  स्थान  पर  ले  जाने  का

 थी  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  जहां  तक  प्रश्न  के  अन्तिम  भाग  का  सम्बन्ध  भाई

 सा  एफ०  को  मद्रास  से  कहीं  प्रत्यक्ष  ले  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 इंटग्रत  कोच  फैक्ट्री  प्रतिस्थापित  क्षमता  750  डिब्बे  बनाने  की  हम  लगभग

 517  सुसज्जित  डिब्बे  तथा  535  शैल  बना  पाए  यह  एक  सराहनीय  काय है +  कौर  इसका

 विदेश  बाजार  पर  भी  aver  प्रभाव  पड़ा  है  ।  यदि  अधिक  धन  उपलब्ध  तो

 हम  नौ  अच्छा  कार्य  कर  सकते  था

 SHRI  BHAGAT  ZHA  AZAD  While  expressing  happiness  that  full  capacity  has  been
 utilised  in  Railway  workshops  except  some  workshops.  1  would  like  to  know  whether  the  hon.

 Railway  Minister  has  tried  to  find  out  the  reasons  for  this  landable  improvement  in  the  working
 of  the  workshops,  whereas  the  men  and  the  material  remains  the  same  as  it  was  few  years  ago,

 would  like  to  know  whether  after  ascertaining  the  reasons  for  this  improvement,  he  would

 give  such  directions  that  this  performance  is  maintained  not  only  in  emergency  but  in  normal
 times  also

 SHR?  MOHD.  SHAFI  QURESHI  Much  credit  for  this  landable  performance  goes  to
 our  hon.  Railway  Minister  There  were  numerous  difficulties  in  1974  like  strikes,  squattings,
 non-availability  of  material  etc.  etc.,  but  now  after  the  imposition  of  discipline  the  position  has

 changed  1, ait  ogether  It  has  yielded  good  results

 महाराष्ट्र  में  चौकीदार  वाले  फाटकों  पर  दुर्घटनाएँ

 754.  श्री  शंकर  राव  क्या  रेल  मंत्री यह  बीतने  की  कृपा  करेंगे कि

 गत  तीन  वर्षो ंके  महाराष्ट्र में  बिना  चौकीदार  वाले  रेल  फाटकों  पर

 कितनी  दुर्घटनाएं  घटीं

 क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  में  बिना  चौकीदार  वाले  रेल  की  संख्या

 कम  करने  का  कौर

 लिए  कितनी
 यदि  तो  चालू  ad  में  इसके

 ५६  ि  धनराशि रखी  गई

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  है  नत ( tt  बूटा  fag)  :  गत
 तीन  वर्षों  के  wal

 1973-
 744%  1975-76  तक  महाराष्ट्र  बिना  चौकीदार  वाले  समझा रों  पर  11  दुर्घटनाएं

 जी  at

 चालू  वित्त  वर्ष  के  महाराष्ट्र में  बिना  चौकीदार  वाले वाले  समपारों  पर

 दार
 रखने  या  मौजूदा  चौकीदारों  वाले  समपारों  का  दर्जा

 बढ़ाने
 के  लिए  दुल  4.19  लाख

 रपए  धनराशि  उपलब्ध हैं  जो
 रेलों  द्वारा  सीधी

 at
 की  जाएगी  ।

 शी  शंकर  राव  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  दु्घटनाझ्रों  कितनी

 दर्घटनाझ्ं में कारें, टक में  बैलगाड़ियां  are  दघंटनाग्रस्त हई



 Oral  Answers  May  11,  1976

 ।
 श्री  बूटा  सिह  यदि  झप  अनुमति  दें  तो  मैं  विस्तृत  जानकारी

 दे
 सकता

 oe ew  ee
 पहल  में

 अध्यक्ष  संख्या  बता  दीजिए

 श्री  बूटा  fag:  सभी  ग्यारह  दुर्घटनाओं  में  ट्रक  अथवा  कारें  दुर्घटनाग्रस्त  हई

 नई  फाटक  बनाने श्री  शंकर  राव  में  जानना  चाहता  हुं  कि  चौकीद

 अथवा  उपरि  पुल  बनाने  oie  पर  कितना  धन  aa  करने  का  प्रस्ताव है  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  उपरि  पुल  इस  प्रश्न  में  नहीं

 श्री  बूटा  fag:  रेलवे  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  इस  बारे में  लगातार  परीक्षण

 करता  रहता  हम  बिना  चौकीदार  वाले  फाटकों  को  चौकीदार  वाले  फाटकों  में  बदलते  हैँ

 चौकीदार  वाले  फाटकों
 को  विशेष  श्रेणी

 के  फाटकों
 में  बदला  जाता  है  ।  राज्य

 सरकार  द्वारा  दी  गई  प्राथमिकता के  प्राकार  पर
 महाराष्ट  में  13  बिना  चौकीदार  वाले  फाटकों

 को  चौकीदार  वाले  फाटकों  में  बदलने  का  प्रस्ताव हैं  ?

 SHRI  D.  N.  TIWARY  :  Mr.  Speaker,  Sir,  there  are  many  such  unmaned  gates  in  the

 railway,  where  traffic  is  very  heavy  and  accidents  take  place  mostly  at  those  places.  I  would

 like  to  know  whether  Railway  Ministry  have  conducted  any  survey  to  find  out  the  number  and

 Jocation  of  those  unmaned  level  crossings  where  traffic  is  heavy  and  accidents  take  place  and

 whether  there  is  any  proposal  to  convert  such  unmaned  gates  into  maned  ones  ?

 SHRI  BUTA  SINGH  :  There  are  about  22,000  unmaned  level  crossing  in  the  country  and

 ०»  re  «क the  expenditure  for  converting  them  into  manned

 SHRI  D.  N.  TIWARY  :  I  am  talking  about  those  where  accidents  take  place.

 SHRI  BUTA  SINGH  :  There  is  a  constant  review  in  this  regard  and  conversion  is  done

 as  per  priority  accorded  to  them.

 ~
 श्री  बसन्त  साठ  :

 जानना  चाहता  हुं  कि  महाराष्ट्र  में  ऐसे  कितने  बिना  चौकीदार वाले

 फाटक  जहां  बसों  wear  ट्रकों  का  भारी  यातायात  है  ।  यह  इसलिए  कि  बिना  चौकीदार

 वाले  फाटकों  के  कारण  कई  दुर्घटनाएं  हुई  जिन  में  बसें  परिवारों  की  भ्रमणा  बरातों  को

 ले ंजा  रहीं थी  ।  क्या  उन  परिवारों  को  प्रतिकर दिया  जाएगा  ?  यदि  तो  उन

 वारों  को  कितना  प्रतिकर  दिया  गया  है  तथा  कितना  दिया  जाना

 श्री  बूटा  fag:  are  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  महाराष्ट्र  में  31

 1975  को  श्रेणी  ग  के  बिना  चौकीदार वाले  फाटकों  की  संख्या  लगभग  1278  ये

 राष्ट्र  से  गुजरने  चारों  रेलवे  मध्य  दक्षिण-मध्य  दक्षिण-पुर्व  रेलवे

 तथा  पश्चिम  रेलवे  के  बिना  चौकीदार  वाले  फाटकों की  संख्या

 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  प्रश्न  है  हम  कभी  खतरा  नहीं  लेते  तथा  जहां

 राष्ट्रीय  राजपथ  होता  वहां  हर  फाटक  चौकीदार  वाला  फाटक  होता  महाराष्ट्र

 में  हई  सभी  ग्यारह  दुर्घटनाओं  की  जांच  की  गई  थी  तथा  हर  मामले  में
 यह  पाया  गया  कि

 ट्रक  अथवा  बस  चालक  की  a  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसलिए  प्रतिकर  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता

 10
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 श्री  बूटा  fag:  जी  att  यद्यपि
 इसका  कोई  उपबन्ध  नहीं  परन्तु  मेरे

 वरिष्ठ

 सहयोगी  राज्य  मंत्री
 न  एक  दुर्घटना  स्थल  का  दौरा  किया  था  कौर  उस  मामले  में  भ्रनुग्रह

 दान  के  रूप  में  उन्हें  एक  लाख  रुपए  की  राशि  दी  zi

 रेलों  में  सामान के  चोरी  होने  तथा  उठाए  जाने

 के  कारण  मुआवजे  के  दावे

 *  756.  श्री  ह अजन च्  सेठी

 श्री  एस०  स०  सामन्त
 ;  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे

 J

 क्या  उनके  मंत्रालय ने  रेलों  द्वारा  ले  जाए  जाने  वालें  सामान  के  धोरी

 होने तथा  उठाए  जाने के  कारण  होने  मुआवजे  के  दावो ंके  मामलों  की  संख्या कम

 से  कम  करने  ta  कर्मचारियों में
 अधिक  जागरूकता  उत्पन्न  करने के  लिए  विभिन्न

 श्रभ्नियान  चला  कर  कार्यवाही  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;
 श्र

 क्या  गत
 छः

 महीनों  में
 रेलों

 पर  होने  वाले  मुझावजे  के  नए  दावों  में  कोई  कमी

 हुई

 रेल  मंत्रालय  म॑  राज्य  dat  मोहम्मद  शफी
 :  जी

 एक  विवरण सभा  पटल
 रख

 दिया  गया  है
 जिसमें  दावों  at  रोकथाम

 के  लिए  किए  गए  विभिन्न  उपाय  बताए  गए  हैं  ।

 जी  ati  महीनों  में  अर्थात  75  से  1976  तक  दर्ज  किए

 गए  नए  दावों  की  संख्या  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  69,239

 विवरण

 रेलों  द्वारा  भेज  गए  परेषणों  की  में  चोरी  और  उठाईगीरी की  घटनाओं  की

 थाम  के  उद्देश्य से  विभिन्न  उपाय  किए  गए  उनमें  से
 ग्रसित  महत्वपूर्ण  निम्नलिखित  हैं  —a

 (i)  लोहा  we  तिलहन  पद्यों  की  माल  गाड़ियों  पर
 भेद्य  खण्डों  में  मारगंरक्षी  चलते  हैँ  ae  ऐसे  पद्यों  के  लिए  ब्लाक  लदान  की

 व्यवस्था की  गयी  है  ;

 (ii)  म्यों  और  बड़े  वार्डों  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  सशस्त्र  कर्मचारियों  द्वारा  गश्त
 लगाना  |

 (iii)  आन्तरिक  सुरक्षा  अधिनियम  के  अधीन  अपराधियों
 चुराई  गई  सम्पत्ति

 द्य [| को  at  वालों  का  पता  लगाने  के  उद्देश्य  शअपसध  एकत्न  करना  तथा

 आ्राकस्मिक  छापे  मारना ;

 (iv)  तिलहन  शादी
 के  माल  डिब्बा  भर  पोषण  की  स्थिति  में

 फ्लैट  दरवाजों  से  होने  वाली  उठाईगीरी  को  रोकने  के  लिए  निसार  बैग  की

 व्यवस्था पर  जोर  देना  ;
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 (४)  परेषण  गलत  जगह  न  चले  इस  के  लिए  ठीक  ढंग  से  मार्का

 पता  लिखना  तथा  लेबिल  लगाना

 (vi  बहुमूल्य  मूल्य  से  लदे  माल  डिब्बों में  रिपीट  लगाने  के  लिए  नट  कौर

 बोल्ट  का  उपयोग करना

 (vii)  माल  डिब्बे  वार्डों  में  रुके  न  रहें  इसके  लिए  विशेष  अभियान  चलाना  कौर  पाल

 कार्यालयों  तथा  माल गोदामों  से  पैकेजों  को  शीघ्र  भेजना  और  हटाना

 (viii)  खराब  माल
 डिब्बों  का  संचलन  कम  करने  के  लिए  मरम्मत  वार्डों  ग्रोवर

 मालगोदामों  में  पेनल/ढांचे  कट  माल  डिब्बों  में  पैनल  पैच  लगाने  के  काम
 A

 तेजी  लाना

 (ix)  माल  डिब्बों
 के

 दरवाजों
 की  खराबी  दूर  करने  के  लिए  शझ्रविलम्ब  मरम्मत

 (x)  कम  लदान  का  पता  लगाने  के  लिए  लदान  स्थलों  पर  आकस्मिक  जांच  करना
 अर  पूर्ण  बोरों  की  कमियों  की  घटनाएं  कम  करने  के  उद्देश्य  से  परीक्षाफल

 तयार  करना

 (xi) ब्रेक  यान  शौर  लगेज  माल
 डिब्बों

 में  तालों
 का

 लगाया  जाना  सुनिश्चित

 किया  जाना  ;

 (xii)  लादने  श्र
 उतारने

 के  समय  पैकेजों  का  उचित  शिक्षण  कौर  सावधानी  से

 मिलान  करना  ;

 तथा
 aes x  रीचेकिंग  के  स्थानों  पर  पर्यवेक्षण

 (xiii)  श्रामान-परिवर्तन  यानान्तरण  स्थलों  .

 में  कड़ाई  लाना

 (xiv)  कर्मचारियों  के  उत्तरदायित्व  का  शीघ्र  निर्धारण  कौर  दोषी  पाए  गए  कर्मचारियों

 के  विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  करना

 आपात  स्थिति  घोषणा  के  भारतीय  रेलों  पर  दावों  की  घटनाओं की

 थाम  के  लिए  एक  विशेष  अभियान  गया  है  ate  age  किया  गया  सभी

 स्तर  के  कर्मचारियों में  जागरूकता  भावना  जगत  करने  प्रौढ़  दावा  रोकथाम  उपायों  का

 पालन  करने  के  उद्देश्य  से  75  के  बाद  प्रायः  प्रतिमाह  उच्च  स्तरीय  दावा  निवारक

 बैठकें  भी  होती  रहीं

 or  अर्जन  सेठी  :  यह  बड़े  संतोष  की  बात  है  कि  रेलों  में  विशेष  अभियान के

 स्वरूप  wine  कम  हो  गए  फिर  मैं  माननीय  मंत्री  जानना
 चाहता  हूं

 कि

 इन

 हुई  श्र  कितने उपायों के  फलस्वरूप  गत  «6  महीने में  कुल  कितनी  राशि की  बचत

 मामलों  में  कमंचारियों  को  दोषी  पाया  गया  कौर  दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 की

 थी  मोहम्मद  शो  वास्तविक  बचत  के  आँकड़े  देना  मेरे  लिए  संभव  नहीं  है

 क्योंकि
 इन

 मामलों
 का

 अभी  निपटारा  नहीं  परन्तु  दावों
 की

 संख्या
 कम

 हो  गई
 इससे  दी  जाने  वाली  राशि  में  पर्याप्त  बचत  रेलों  द्वारा  की  गई  कड़ी  कार्यवाही  के
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 कारण  दोषी  पाए  जाने  वाले  कर्मचारियों की  संख्या  कम  हो  गई  में  आपको  1974  और  1975

 के  तुलनात्मक  श्रांकड़  दे  रहा
 1975  1976

 तक  दोषी  पाए  गए

 रेल  कर्मचारियों  की  संख्या  373  यह  संख्या  कम  होकर  286  हो  गई  गत

 रेलवे  सुरक्षा  बल  के  114  कर्मचारी  दोषी  पाए  गए  ।  यह  संख्या कम  होकर  61  रह  गई

 संख्या  काफी  कम  हो  गई  है  ।

 att
 अर्जुन  सेठी

 :
 विशेष  अ्रभियान  के  रूप  में  रेलों  द्वारा  उठाया  गया  एक  कदम  यह

 था  कि  arst  में  माल-डिब्बे रुके  रहें  प्रौढ़  पैकेजों  का  प्रेषण  तथा  निकासी  हो  ।  मैं  जानना ५

 चाहता  हूं  कि  feat  मामलों  में  व्यापारियो ंने  माल  डिब्बों को  गोदामों के  रूप  में

 इस्तेमाल  किया  कौर  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी :
 अभाव  की  मनोवृत्ति  के  कारण  जब  आवश्यक  वस्त्रों  की

 कमी  होती  है  तो  कुछ  बेईमान  व्यापारी  इन  माल  डिब्बों  को  गोदामों  के  रूप  में  इस्तेमाल  करते

 अरब  हर  वस्तु  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  वे  ऐसा  नहीं  कर  रहे  ह्  तब  भी  रेलवे

 ने  विलम्ब  शुल्क  कौर  स्थान  किराया  बढ़ा  कर  कड़ी  कार्यवाही  की  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया

 जा  सके  कि  माल  डिब्बे  रुके  न  हाल  ही  में  एक  कानून  पास  किया  गया  है--यदि सात

 दिनों  में  कोई  माल  डिब्बा  खाली  नहीं  किया  जाता  तो  माल  की  नीलामी  कर  दी  जाएगी  श्र

 यह  माल  स्थानीय  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  किया

 थ्री  एस०  ato  विवरण  में  बताया  ष  स्थिति  at  घोषणा  के

 बाद  भारतीय  पर  दावों  की  घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  एक  विशेष  अभियान  चलाया

 गया  है  और  उसे  सूद  किया  गया  है  ।  जुलाई  75  के  बाद  उच्चस्तरीय  दावा  निवारक  son

 आयोजित  की  गई  हैं  ।”  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कर्मचारियों  द्वारा  अपना  उत्तरदायित्व

 निभाने  के  लिए  ये  नियम  पर्याप्त  हैं  ?

 श्री  मोहम्मद  शफी  नियमों  में  कुछ  afeat  पाई  गई  नियमों  में  तथा

 ल्म
 समूचे  कानून  में  संशोधन  किया  गया  है  ।  हम  स्थिति  से  पूरी  तरह  अवगत  \  तदनुसार

 नियमों  में  रूपभेद  किया  जा  रहा  है  ।

 SHRI  RAMA  AVTAR  SHASTRI  :  Whether  it  is  a  fact  that  amount  of  compensation
 is  not  paid  in  time  to  those  traders  whose  goods  are  either  lost  or  stolen  and  whether  inthis  con-
 text  claim  of  Rs.  1  crore  80  lakhs  has  been  decided  in  favour  of  traders  of  Patna  City,  which  isa

 big  Commercial  Centre,  but  amount  of  compensation  has  not  yet  been  paid  to  them  ?  If  so,
 the  reasons  therefor  ?

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI  :  Each  claim  is  examined.  Compensation  is  not  paid
 on  what  the  trader  says.  If  the  claim  is  proved,  compensation  is  paid  immediately.

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  डौक्सीसाइबलीन

 के  निर्माण  संबंधी  लक्ष्य

 *757-  श्री  खेम  चन्द  भाई  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  तक  प्राप्त  किए  जाने  वाले

 डौक्सीसाइक्लीन  संबंधी  लक्ष्य  निर्धारित  किए  gk
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 (a)  यदि  तो  लक्ष्य  निर्धारित  करने  के  लिए  कौन-कौन  से  विभाग  जिम्मेदार  थे

 श्र  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  करने  से  ga  इस  उद्योग  के  विचार  मालम  किए  गए  थे  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी०  पो०  |  mit  )

 कच्चे  माल  के  रूप  में  श्राक्सीटेटासाइक्लीन पर  आधारित  डौक्सीसाइक्लीन  एक  we  संश्लिष्ट

 arya wise  आर  भेषज  के  लिए  योजना  आयोग  के  कार्यकारी दल  ने  1978-79

 तक  की  टेंट्रासाइक्लीन  की  विभिन्न  मांगों  का  मूल्यांकन  किया  है  जो  निम्न  प्रकार  है

 SS  ES  SS  एटा

 ्र०  मद  1978-79  का  आवश्यक

 स०  भ  का  लक्ष्य  मीटरी  टनों  में
 SS

 1.  टेटासाइक्लीन  एच  ०सी  ०एल  ०

 जिसमें  क्लोरेटट्साइक्लीन  कौर

 डिमेथाइल  क्लोरेटेटासाइक्लीन

 शामिल है  200

 2.  श्रैक्सीटटासाइक्लीन  88

 3.  डिमेथाइल  क्लोरटैटासाइक्लीन  23

 eS  ोोोोीीीीीटटिााटाटा gS  cme  ST  ES  Ee  SS  A  Se

 तथापि  डौक्सीसाइक्लीन  की  श्रावश्यकताझ्ों  का  कोई  अलग  से  मूल्यांकन  किया  गया

 श्री  हेमचन्द  भाई  चावड़ा :  डौक्सीसाइक्लीन के  उत्पादन  के  लिए  कितनी  कम्पनियों  को

 भ्र नुम ति दी  गई  कितने  प्रस्तावों
 को

 रह  किया  गया  रह  करने  के  कारण  क्या

 विचाराधीन  प्रस्तावों  ब्यौरा  क्या  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस

 डौक्सीसाइक्लीन को  राष्ट्रीय  क्षेत्र के  लिए  आरक्षित  रखने  का  विचार  रखती

 रसायन  और  उचित  मंत्री  पी०  ato  डौक्सीसाइक्लीन के  बारे  में  हमारे
 पास  «4  प्रस्ताव  विचाराधीन  इटालियन  टेक्नोलॉजी  आधारित  श्राई०डी०पी०एल०

 को  5  टन  क्षमता  का  लाइसेंस  दिया  गया  मैस  रैनबैक्सी  को  ok  ae  क्षमता का

 सेंस  दिया  गया
 ।

 हमें  हाल  में  एक  प्रार्थना  पत्न  प्राप्त  हुमा  है  23  टन  के  प्रस्ताव  वित्तीय

 दृष्टि  से  उनके  लिए  ठीक  नहीं  उन्होंने  क्षमता  को  of  टन  से  बढ़ाकर  5  टन

 करने  के  लिए  हमें  प्रार्थनापत्र  भेजा  5  टन  के  उत्पादन  के  लिए  तीसरा  प्रार्थना पत्त  फीचर
 से

 प्राप्त  ष्  है  भ्र ौर  कभी  उस  पर  निर्णय  लिया  जाना  शेष  चौथा  प्रार्थनापत्र  मैसर्स

 भाई  का  ft
 उनकी  तकनीकी  जानकारी  की  फीस  काफी  भ्रमित  उसे  रह  कर  दिया

 गया

 श्री  के०  एस०
 क्या  यह  सच  fe  श्रन्तरविभागीय  समिति  सदैव  श्रौषघधियों

 के
 लक्ष्यों  में

 परिवर्तन  करती  रही  है  दौर  वे  केवल  बहुराष्ट्रीय  निगमों  को  चाहते  है

 मैं
 जानना  चाहता हूं  कि  राष्ट्रीय  क्षेत्र  के  उचित  विकास के  लिए ६  a  गलत  प्रथा  को  समाप्त

 करने
 के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठाना  चाहती
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 श्री  पी०  सी०  सेठी  जहां  तक  कार्यकारी  दल  का  सम्बन्ध  वे  खपत  कौर  उत्पादन

 क्षमता  के  पहलुश्षों  को  देखते  कार्यकारी दल  हम  योजनाकार  उन  औषधियों  की  आवश्यकता

 बताते  हैं  जो  हम  बना  रहे  हैं  या  आयात  कर  रहे  डौक्सीसाइक्लीन  के  मामले  में

 कारी  दल  ने  विचार  नहीं  किया  है  क्योंकि  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  समय  डौक्सीसाइक्लीन  मार्किट  में

 उपलब्ध  नहीं  थी  |  डौक्सीसाइक्लीन  कच्चे  माल  के  रूप  में  भ्रौक्सीटैट्रासाइक्लीन  पर  आधारित  एक

 अर्ध सं शिष्ट  औषध  है  ।  1978-79  तक  अ्रौक्सीट  ट्रासाइक्लीन  की  माँग  का  लक्ष्य  88  मीटरी  टन

 डौक्सीसाइक्लीन एक  सुधरी  हई  टेक्नोलॉजी  जहां  श्राप  प्रति  दिन  1  से  3  ग्राम

 साइलीन  खाते  हैं  वहां  आपको  पहलें  दिन  0.  2  ग्राम  और  अगले  2  से  4  दिनों  तक  0. 1

 ग्राम  डौक्सीसाइक्लीन  खानी  यह  इन  दवाश्रों  में  टेक्नॉलोजी में  सुधार के  कारण  st

 कार्य-कारी  दल  ने  उस  समय  इसकी  जांच  नहीं  की  थी  क्योंकि  यह  बाद  में  ars

 बिदेशी  औषध  फर्मों  द्वारा  मध्यवर्ती

 औषधियों  का  आयात

 758.  श्री  नानूभाई  एन०  क्या  रसायन  और  उधर  मंत्री  यह  बताने की  HAT

 करेंगे कि  :

 क्या  कुछ  विदेशी  श्रौषध  फर्में  किसी एक  या  दूसरे  नाम  से  केवल

 मध्यवर्ती  झ्रौषधियों  का  श्रायात  कर  रही  है  जिस  के  लिए  उन्हें  अन्यथा  अनुमति  नहीं

 क्या  सरकार  के  नोटिस  में  यह  बात  जाने  के  बाद  इन  फर्मों  के  विरुद्ध  कोई  काय

 वाही  नहीं  की  गई  थी  ;  गौर

 क्या  सरकार  का  विचार  निययों  का  उल्लंघन  करने  की  प्रवृति  को  रोकने  के  लिये

 समयबद्ध  कार्यवाही  करने घोषणा  करने  का

 रसायन  और  save  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  सी०  पी०  से

 (7)  समय-समय  सें  लागू  आयात  व्यापार  नियन्त्रण  नीति  के  अ्रनुसार  विदेशी  steer

 सहित  सभी  फर्मों  को  पेन्यूलटीपेट/मध्यवर्ती  रसायनों  के  art  की  अनुमति  दी

 जाती  है  16  1976  को  एक  संयत्र  ग्रथित  मैसेज  कैमिकल  इण्डस्ट्रियल  एण्ड

 कल  लाइवोरेटरीज  fo
 ने

 सरकार  को  शिकायत  की  है  कि  उन्होंने  इनिशियल  इस्ट्रेडियल  अथवा

 इस्ट्रेडियल  का  आयात  नहीं  किया है  परन्तु  आयातों  की  झ्र नुम ति  wer  को  दी  गई  थी  कौर  उन्हें
 mat  भी  ऋतुमति  दी  जाती  1975-76  वर्ष  के  लिए  grata  व्यापार  नियन्त्रण  नीति  में

 इथीनियल  इस्ट्रडियल  का  श्रायात  पर  प्रतिबन्ध  है  इस्ट्रेडियल  wie  इस्ट रोन  किसी  सूची  में

 नहीं  है
 ।  संबंधित  फर्मों

 के
 साथ  से  तथ्यों  का  पता  लगाया

 जा  रहा  है  दौर  वास्तविक

 स्थिति  का  पता  लगने  पर  उचित  कदम  उठाए  जाएंगे  ।

 शी  नानू  भाई  एन०  मैं  विदेशी  फर्मों  विशेषकर  सनडोज  कौर  श्रोरगनन  द्वारा

 बल्क
 औषधियों  के  लिए  मध्यवर्ती/पेनलटीमेट  रसायनों  के  श्रायात  के  बारे  में  जानना  चाहता

 =
 ड  ।
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 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्री  पी०  ato  :  मेरी  सुचना  के  अनुसार  यह  tad

 मेनन  श्र  tae  वेयथ  के  बारे  में  है  न  कि  wea  कम्पनी  के  बारे  में  जिसका  उल्लेख  माननीय

 सदस्य  ने  किया  है  ।

 श्री  नानू  भाई  एन०  क्या  यह  सच
 है  कि  इस  देश  के  कुछ  बड़े  तस्कर  इन

 feat  की  देश  में  तस्करी  कर  रहे  हैं  कौर  आपात  स्थिति  में  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  को  सरकार

 द्वारा  जेलों  में  बन्दी  वनाया  गया  यदि  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  देश  में  कोई

 छोटी  या  बड़ी  फर्म  दोषी  पाई  गई  है शरर  इन  फर्मों  के  विरुद्ध  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 श्री  पी०  सी०  सेठी  :  यह  सच  नहीं  जहां  तक  वेयथ का  सम्बन्ध  TE  लाइसेंस  न०

 Udo  बी०  2  के  श्रधीन  प्रतिमाह  625  ग्राम  इथीनियल  इस्ट्रेडियल  उत्पादन  करने  का  लाइसेंस

 दिया  गया  था  ।  परन्तु  आंकड़ों  से  पता  चलता  है
 कि  उन्हें  सरकारी  तौर  पर  आयात  करने  की

 अनुमति  दी  गई  थी  कौर  डी०  जी०  Zo  डी०  कौर  सी०  सी०  श्राई०  द्वारा  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  ये  फर्म  दोषी  पाई  गईं  ?

 श्री  पी०  alo  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  |

 थो  के ०  एस०  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  सनडोज ने
 रंगों

 के  रूप  में  क्यू नो लाइन्स  we  मध्यवर्ती  रसायनों  का  ana  किया  है  भर  उन्हें

 इन्टेस्टोपान  के  उत्पादन  में  इस्तेमाल  किया  यदि  तो  तथ्य  क्या  sate  फर्मो ंके  fares

 की  गई  कार्यवाही  तथा  ब्यौरा  क्या

 श्री  पी०  सी ०  सेठी  :  इस  समय  मेरे  पास  सुचना  उपलब्ध  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय :  a  इस  को  देखें  कौर  सुचना  सभा  पटल  पर  रखे ं।

 बिदेशी  तेल  कम्पनियों  के  साथ  तेल  की  खोज  के

 लिए  सुविधा

 #759.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 भारत  सरकार  ने  गत  तीन
 वर्षों

 के  दौरान  भारत  में  तेल  के  तट  दूर  कौर  तट
 स्थित  संसाधनों  की  खोज

 के  लिए  विदेशी  तेल  कम्पनियों  के  साथ  कुल  कितने  संविदा  किए  हैं

 तथा उन
 कम्पनियों

 के
 क्या  नाम  हैं  और  प्रत्येक  कम्पनी  को  कौन  सा  क्षेत्र  दिया  गया

 प्रत्येक  मामले  में  खोज  काय  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 कितने  मामलों  में  संवादों  का  नवीकरण  किया  जायेगा ?

 पेट्रोलियम  सत्ती
 के०

 डी०
 :.  एक  विवरण  पत्न  सभा

 पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 उड़ीसा  ake  कावेरी  अ्रपतटीय  क्षेत्र  के  बारे  में  संविदात्मक  कार्य

 चाल ूहै
 ।  इस  समय  किसी  संविदा  के  नवीनीकरण  का  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।
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 11  1976  मौखिक  उत्तर

 विवरण

 कंपनी  को  छोड़कर  जो  क़सम  के  सीमित  क्षेत्र  कार्य  कर  रही  है  कौर  झ

 जो
 इण्डिया  लि०  कौर  बर्मा  रायल  कंपनी  का  50:50  वाल  एक  संयुक्त उद्यम

 कि  प्रसम  at  भ्ररुणाचल  प्रदेश  के  लघ  क्षेत्र  में  फिर  से  काम  कर  तोहे  हमारे  देश  में  कई

 गैर  सरकारी  एजेन्सी  तटीय  तेल  अन्वेषण  काम  नहीं  कर  रही  शेष  क्षेत्रों  a  से  विदेशी

 ठेकेदारों  द्वारा  बोली  के  लिए  खल  बंगाल  उड़ीसा  बेसीन  के  लिए  काल्स  वर्ग  इण्डियाय्रप  के

 साथ  संविदा पर  हस्ताक्षर  हुए  हं  शर  अपतटीय  अन्वेषण  उत्पादन के  लिए  कच्छ  बेसीन

 के  वास्ते  रीडिंग  ate  डेट्स  ग्रुप  के  साथ  हुए  si  परिष्कृत  शर्तों  के  साथ  उसीਂ  प्रकार  की  संविदा

 पर  कावेरी  भ्रपतटीय  बेसीन  के  लिए  श्रसमेरा  ग्रुप  के  साथ  हस्ताक्षर  किए  हें  ।

 बंगाल  उड़ीसा  भ्रपतटीय  बेसीन  भूभौतिकीय  कार्य  1974  मं  शुरू  किए  गए

 थे  ait  भ्रन्वेषी  व्यसन  कार्य  1975  मेंदा  भ्रन्वेषी  कों  का  व्यसन  हो  चुका

 है  fara  उनसे  कोई  निष्कर्णात्मक  परिणाम  नहीं  निकले  कच्छ  असिन  में  भूभौतिकीय कार्य

 अक्तूबर  1974  में  शुरु  किया  गया  1975  में  भ्रत्वेषी  व्यसन  किया  गया  |  उस  क्षेत्र में

 wa  अ्रन्वेषी
 कूप  खोदा

 गया
 है  किन्तु  इससे

 सभी
 तक  कोई  निष्कर्षात्मक  परिणाम  नहीं

 निकला ॥

 कावेरी  अपतटीय  बेसीन  में  भूभौतिकीय  कार्य  1976  में  शुरू  किया  गया  था  कौर  wa

 की  सम्भावनाए इन  सर्वेक्षणों  से  उपलब्ध  सामग्री  पर  निसार  करेगा  उसके  बाद  उस  सामग्री

 को  तैयार  किया  जाएगा  कौर  उसका  आशय  निकाला  जाएगा I

 थी  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  भारत  इतना  बड़ा  देश  होते  हुए  भी  भूमि  में  तेल  की  खोज

 का  काम  केवल  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  अ्रायोग  शौर  तेल  कम्पनी  द्वारा  ही  किया

 जा  रहा  है
 ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  fe  क्या  सरकार  भूमि  में तेल  की  खोज  का  काम  राजस्थान

 जैसे  ay  कतरों  में  भी  वस्तुत  करने  पर  विचार  कर  सही
 जहां  तेल  मिलने  की  काफी

 नाएं

 श्री
 के०  डी०  जहां  तक  भूमि  में  तेल

 की  खोज  के
 काम  का  सम्बन्ध मोटे

 तौर  पर  क्षेत्र  निश्चित  कर  दिए  गए  हैं  जहां  तेल  की  सम्भावनाएं  हैं  ate  इसके  लिए  हमने

 व्यापक  कार्यक्रम  बना  रखा  है  जिसके  अनसार  काम  चल  रहा  जब  भी  हम  देखेंगे कि  यह  काम

 इण्डिया  लिमिटेड  तेल  तथा  प्राकृतिक  Te  aa  की  क्षमता  से  बाहर  है  कौर

 हमें  दूसरों  के  सहयोग  की  आवश्यकता  है  वह  हमारी  नीति  अनुसार ही  है  तब  हम  स्थिति
 के  अनुसार  वसी  कार्यवाही  करेंगे  ।

 थ्री  नरेन्द्र
 कुमार

 सिंधी  :  दिए  गए  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  कार्त्सबर्ग  इण्डिया  ग्रुप
 बंगाल  उड़ीसा  बेसिन  में  तेल  की  खोज  का  काम  कर  रहा  sar  रीडिंग  एण्ड  बेट्स  ग्रुप  कच्छ

 में  तेल  की  खोज  का  काम
 कर  रहा  है

 ।
 यह

 भी  बताया  गया  है  कि  बंगाल  उड़ीसा  बेसिन

 1975  में  कुएं  खोदे  गए  थे  कौर  वहां  तेल
 भी  मिला  था ।  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि इस  सम्बन्ध में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ate  क्या  सरकार wa  तक  उक्त  खोज के  बारे

 में  afar  निष्कष  पर  पहुंच  चुकी

 श्री  के०  डी०  जहां  तक  कच्छ  ae  बंगाल  के  क्षेत्रों  का  सम्बध  है  उक्त  दोनों

 गुप  प्रिये
 क्षेत्रों  में  खान  का  काम  करते  रहे  हैं  नोटोमस  ग्रुप  ने  बंगाल

 में  दो  EC

 खोदे  थे
 ।

 हो  सकता  है  कि  वहां  कुछ  तेल
 मिला  हो  परन्तु  परिणाम  निर्णायक  सिद्ध  नहीं  हुमा
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 वे  wa  सभी  उपलब्ध  प्रांतों  का  स्रध्ययत  कर  रह ह
 जो  खुदाई  के  परिणामस्वरूप  उन्हें

 प्राप्त  हुए  इसके  तुरन्त  बाद
 वे

 निश्चय  करेंगे  कि  वहां  खुदाई  की  जाये  या  कुछ

 कदम  उठाये  जाए ं।

 श्री  कृष्ण  awe  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  के  बर्दवान  जिले के

 गाली  क्षेत्र  जो  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र में  तेल  की  खोज  सम्बन्धी  नवीनतम  स्थिति  क्या  है
 ?

 श्री  के०  डी०  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  ae  सहित  बर्दवान  जिले

 की  मिट्टी  में  तेल  की  सम्भावना  का  मूल्यांकन  किया  है  कौर  परिणाम  उत्साहवधेक  ही  निकलें

 हम  समस्त  जानकारी  की  निरूपण  पुर्नानिरूपण  करके  यह  जानने  का  प्रयास  कर  रहे

 हैं  कि  art  क्या  कार्यवाही  की  जाये
 ?

 साथ  ही  हम  नए  for  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  जो  आगामी

 कुछ  सप्ताह
 में  तरा जाने  की  तराशा  है  ।  हम  वहां  तुरन्त  for  करके  अपने  निष्कर्षों  की  पुष्टि  कर

 लेना  चाहते  है ं।

 को  चिन्तामणि  पर  निग्रही  :  नोटोमस  ग्रुप  उड़ीसा  में  पारा द्वीप  तट  से  दूर  प्रारम्भिक  खुदाई

 कर  रहा  जहां  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षणों आधार  पर  तेल  के  भारी  निक्षेप  होने  चाहिएं ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  दो  कुएं  खोदने  के  बाद  क्या  वे  कौर  खुदाई  करेंगे  सरकार  को  कोई

 ऐसी  रिपोर्ट  भेजेंगे  जिससे  लगे  कि  वहां  तेल  मिलने  की  कोई  सम्भावना नहीं  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय :  क्या  यह  कार्य
 विदेशी  सहयोग  से  हो  रहा

 शी  चिन्तामणि  जी  हां  ।

 श्री  के०  डी०  बंगाल  के  तट-बंदूक  areréta  श्र  सुन्दरबन  क्षेत्रों  में

 निक  सर्वेक्षणों  के  भ्राता  पर  तेल  सिलने  की  काफी  सम्भावनाएं  तेल  की  खोज  का  काम

 काफी  जटिल  कठिन  तथ्यों  शर  श्रांकड़ों  का  निरूपण  करने  के  साथ-साथ  हमें  भूगर्भीय

 खोज के  परिणाम  भी  ध्यान  में  रखने  पड़ते  हैं  फिर  भी  कभी  लगता  है  कि  तेल  है  कौर

 कभी  लगता
 है

 कि
 नहीं

 ।  तथापि  भूगर्भीय  खोज
 के

 आधार  पर  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग

 और  नोटोमस  ग्रूप  दोनों  ने  छिद्रण  करना  उचित  समझा  निर्णायक
 परिणाम

 प्राप्त  नहीं  हो  सके  ।  हम  तथ्यों  पुर्ानरूपण  करेंगे  ।
 मानसून  समाप्त  होते  हम

 आरम्भ  करेंगे  क्योंकि  जब  हम  भी  उनके  भागीदार  हम  तभी  यह  निश्चय  कर  पायेंगे
 कि  att  क्या  कदम  उठाये  जायें  ।

 श्री  इन्द्रजीत  पहले  तो  मं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  रीडिंग  एण्ड  बैट्स  शर

 काल्संबर्ग  ग्रुप  द्वारा  azar  खुदाई  कायें  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग के
 तकनीकी

 योग्यता  प्राप्त  भी  इन  विदेशी  कम्पनियों के  साथ  प्रत्यक्ष  रूप  में  शामिल  थे  कौर  क्या

 उनके  जहाजों  ae  में  खुदाई  के  समय  वे  वहां  निरन्तर  उपस्थित  रहे  या  क्या  इस  प्रकार
 का

 काम  इन  दो  अमरीकी  कम्पनियों  ate  उनके  aaa  कर्मचारियों  पर  ही  छोड़  दिया  गया
 ?

 यह  निर्णय  हठात  ही  क्यों  लिया  गया  कि  बकलटुला  क्षेत्र  में  खुदाई  का
 कार्य  area  होते

 ही  बंद  कर  दिया  जाय े?

 श्री  के०  डी०  मालवीय :  पहले  प्रश्न
 =
 कं

 —
 स्तर में  निकल  की  खाड़ी  कौर  कच्छ  क्षेत्रों  दोनों
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 में  ही  aa  तथा  प्राकृतिक  गैस  का  एक  भारतीय  भूवैज्ञानिक  से  ही  इस  कार्य  में  शामिल

 at  इन्द्रजीत  ag  तो  भूवज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  लिए  था  ।

 श्री  के०  डी०  उक्त  सर्वेक्षण  इससे  पहले ही  पूरा  किया  जा  चुका  था  प्राप्त

 हुए  निष्कर्ष  हमें  दे  दिए  गए  थे  ।  स्वाभाविक  है  कि  हम  यह  सोचें  कि  किसी  विदेशी  कम्पनी  द्वारा

 एक  बार  धन  व्यय  किए  जाने के  बाद  वह  कोई  जानकारी  गुप्त  रख  कर  किसी  कौर  स्थान  पर

 खुदाई  आरम्भ नहीं  करेंगे  ।  भूगर्भीय  जांच  से  प्राप्त  हुए  परिणामों  ak  खुदाई  के  लिए  स्थान
 के  चयन  के  बीच  कोई  विरोधाभास  नहीं  है  ।  परन्तु  ऐसा  होता  है  कि  खोदे  गए  किसी  भी  नए

 में  से  तेल  न  निकले ।

 बकलटुला  तट-दूर  क्षेत्र  है  जहां  तल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  खुदाई  कर  रहा है  ।  उन्होंने

 आशा  से  भी  अधिक  खुदाई  की  है  ।  उनके  द्वारा  परिणामों  का  गया  निरूपण  हमें  प्राप्त

 के  के  क  े  *  के  के
 नहीं  हुआ  है  और  वह  भी  अभी  तक

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  उन्होंने  खुदाई  करना  छोड़  क्योंकर  दिया  है  ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  ऐसा  इसलिए  किया  गया  है  क्योंकि  हम  सम्भावना  से  ग्रीक

 amt  चले  गए  थे  फिर  भी  वहां  कछ  नहीं  मिला  ।  हम  इस  बात  का  पता  लगा  रहे  हैं
 कि

 वहां

 भ्राखिर है  क्या
 ?  क्योंकि जब  हमें  खुदाई  के

 बाद
 जो  कुछ  प्राप्त  होता  है  हम  उसका

 षण  करते  यह  जानने  का  प्रयास  करते  हैं  कि  क्या  तेल  पास  में  ही  प्रयत्न  तो  नहीं

 है  lancet  में  श्री  खुदाई  बन्द  कर  दी  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  760  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 श्री  वसन्त  साठ  :
 वहू  उपस्थित  नहीं  ध  लगता  है  उन्हें  धतूरा  खिला  दिया  गया  है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय

 कुनैन  का  आयात

 *
 761.  चौधरी  सनक ऋचा  wre  बचा राम  प्रकाश  क्या  रसायन  और  उबर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कुनैन  का  रायात  किन-किन  देशों  से  किया  जाता  है  ;

 गत  or al  वर्षों में  कुनन  के
 रायात

 व्यय
 की

 गई  धनराशि का  ब्यौरा

 क्या

 न
 क्या  हमारे  देश  में  कुनैन  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  र  ;  भर

 यदि  तो
 सरकार

 द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्यवाही का  ब्यौरा  क्या है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  से

 एक  विवरण पत्र  सभा  पट  पर  प्रस्तुत है
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 विवरण

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  क्लिनिक  का  कोई  आयात  नहीं  किया  जाता  है
 ।

 ote  :
 देश  में  क्लिनिक  का  उत्पादन  पहले  से  ही  पश्चिम  बंगाल  कौर  तमिलनाडु

 सरकार की  विभागीय  फैक्ट्रियों  में  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  थोड़ी  मात्रा  का  उत्पादन  किया  जाता

 देश  में  गत  तीन  सालों  के  दौरान  क्लिनिक  क्षार  का  कुल  उत्पाद  यथा  निम्न  प्रकार  था  :-

 1973-74
 *  28.078  मी०  टन

 1974-75  26.116  0.0

 1975-76  18,421  ह

 क्लिनिक  क्षार  का  उत्पादन  करने के  लिए  दोनों  सरकारों  के  पास  पर्याप्त  क्षमता  उपलब्ध

 वाणिज्य  शर  उद्योग  विभाग  पश्चिम  बंगाल  ने  राज्य  की  पांचवीं  योजना  के  अधीन  झ्र

 vada  क्षेत्र  की  विकास  योजना  दोनों  के  अधीन  fart  कुकी  का  विस्तार  करने  के  लिए  एक

 कार्यक्रम  बनाया  कथित  कार्यक्रम  के  लिए  130 लाख  रुपये  का  कुल  अनुमानित  परिव्यय  का

 प्रस्ताव है  प्रौढ़  इसमें  से  27.  5  लाख  रुपये  पहले  सेही  काम  ले  लिए  गए  हैं  ।

 उसी  प्रकार  वन  कौर  मत्स्य  विभाग  तमिलनाडु  क्लिनिक  का  उत्पादन  करने  के  लिए  1975-

 1980  के  लिए  भ्रमरी-अपनी  योजना  कार्यात्वित कर  रही  इस  योजना  के  अधीन  सिंकोना

 aft  के
 श्रन्तगंत  इस  विद्यमान  क्षेत्र  जोकि  2429  हेक्टेयर के  अनुसार  का  प्रतिवर्ष  180

 हेक्टेयर तक  बढ़ाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  विभाग  के  पास

 कोष  उपलब्ध  हे  |

 SHRI  RAM  PRAKASH  :  Sir,  according  to  the  statement  quinine  is  manufactured  in
 Tamil  Nadu  and  West  Bengal.  I  want  to  know  whether  there  is  any  scope  of  its  being  manu-
 factured  in  any  other  State  also  ?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  (SHRI  C.  SETHI :  Sir,
 quinine  is  not  produced  in  every  State.  In  Tamil  Nadu,  it  is  being  manufactured  at  present  bet-

 ween  six  and  eight  thousand  kgs.  and  in  West  Bengal  10,000  kgs.  Though  it  is  produced  in
 sufficient  quantity  in  West  Bengal,  its  plants  are  old  and  rickety  and  therefore  their  replenishment

 is  necessary.

 SHRI  RAM  PRAKASH  :  What  are  the  diseases  which  are  cured  by  quinine  ?

 SHRI  P.C.  SETHI  :  Perhaps,  the  hon.  Member  never  fell  a  victim  of  malaria.

 SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  Sir,  according  to  his  statement,  it  appears  that  the

 production  is  constantly  coming  down  as  shown  by  1974-75  figures  which  is  26  points  as  against
 28  in  1973.

 MR.  SPEAKER  :  He  has  said  that  the  plants  have  become  old.

 SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  :  I  want  to  know  whether  that  is  the  only  reason  ?  If
 not,  what  steps  are  being  taken  in  this  regard  ?

 SHRI  P.  C.  SETHI  :  At  one  time  malaria  had  been  eradicated  in  the  country  and  it  had
 to  be  exported  then.  Hence  the  fall  in  production.  But  it  is  also  a  fact  that  the  production  of
 Cincona  is  not  going  up  for  its  manufacture.  Tamil  Nadu  and  West  Bengal  are  trying  further
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 expansion.  They  have  provided  funds  and  are  increasing  the  acreage  in  West  Bengal  from  6,000
 to  10,000  and  in  Tamil  Nadu  another  180  Hectares.  It  is  therefore,  expected  that  production
 will  go  up  considerably.

 रामनगर  और  काठगोदाम  तथा  नांगल-तलवाड़ा

 प्रदेश )  के  बीच  नई  रेल  लाइनों  पर  प्रगति

 *  764.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 {
 )  उत्तर  प्रदेश  में  राम

 नगर-काठगोदाम
 sik  हिमाचल  प्रदेश  में  नांगल-तलवाड़ा

 रेल

 लाइनों  के
 निर्माण  ष  में  जो  1974  में  प्रारम्भ  हुआ  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  कौर

 क्या  इन  परियोजनाओं  के  ऐसे  भ्रमण  विकसित  एवं  शिव  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों
 में

 होने  के  जहां  स्वतन्त्रता-प्राप्ति  के  पश्चात्‌  किसी  भी  नई  लाइन  का  निर्माण  नहीं  किया

 गया  इन्हें  कोई  प्राथमिकता  दी  जा  रही

 रेल  संब्रालय  में  seal  बूटा  fag):  कौर  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 इस  पहाड़ी  प्रौढ़  पिछड़े  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  मुरादाबाद  ale  रामपुर  से  रामनगर

 और  काठगोदाम  तक
 बड़ी  लाइनों

 की  व्यवस्था  करने
 का

 प्रस्ताव  1974-75
 के  रेलवे

 बजट  में

 शामिल  किया  गया  था  ।  ae  इस  परियोजना  का  काम  कई  चरणों  में  करने  का  विनिश्चय

 किया  गया  पहले  चरण  में  मुरादाबाद  से  रामनगर  जहां  सीधे  मीटर  लाइन
 से

 बड़ी

 लाइन  में  रामान  परिवर्तन  का  प्रस्ताव  किया  गया  मिट्टी  के  काम  के  प्राक्कलन  की  मंजूरी
 देदी  गयी

 नांगल-तलवाड़ा  के  निर्माण  के  लिए  अ्रन्तिम  स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण  हो  रहा  है  स्कोर  आशा

 है  कि  रिपोर्ट  ster  ही  प्राप्त  हो  जाएगी  sate  afer  नई  लाइनों  का  काम  प्रारम्भ  करने  के  लिए

 निधि  की  पर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  इस  परियोजना  को  1976-77  के  बजट  में  शामिल  नहीं

 किया  जा  सका  ।  ज्यों  ही  नई  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  निधि  की  उपलब्धता  में  सुधार
 निर्माण  के  लिए  इस  परियोजना  को  हाथ  में  लेने  के  प्रश्न  पर  यथोचित  विचार  किया  जायेगा  |

 SHRI  NARAIN  CHAND  PARASHAR:  The  statement  has  disappointed  us.  In  reply
 to  the  Railway  Budget,  the  hon.  Minister  had  promised  the  construction  work  will  soon  be  taken
 in  hand.  Our  Chief  Minister  had  also  committed  in  reply  to  late  Shri  L.  N.  Mishra’s  letter  that
 they  will  bear  the  entire  cost  of  land.  Shri  Mishra  had  also  laid  the  foundation  stone  there.
 Recently,  in  the  Consultative  Committee  it  was  decided  that  the  Nangal  Ambh  portion  of  the
 line  which  is  level  ground  should  be  commenced  as  survey  etc.  has  already  been  completed.  I
 want  to  know  whether  work  on  this  Section  will  start  on  priority  basis  ?

 SHRI  BUTA  SINGH  :  The  background  has  been  correctly  started  by  the  hon.  Member
 but  the  present  position  in  this  regard  is  that  we  have  asked  the  Northern  Railway  to  complete

 its  survey  and  final  location  ete.  The  survey  Report  is  expected  in  June  next  and  we  expect  to
 take  up  the  first  phase  of  44-27  kms  from  Nangal  to  Ambh  if  finances  are  available.

 SHRI  NARAIN  CHAND  PARASHAR  :  I  welcome  his  statement  but  earlier  also  the
 late  Shri  Mishra  had

 announced  its  commencement  while  inaugurating  it.  Assurance  has  been
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 given  in  the  House  twice  already  that  it  will  be  taken  up  this  year.  I,  therefore,  want  a  specific
 assurance  in  this  regard.

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  KAMLAPATI  TRIPATHI  :  The  hon.  Mem-
 ber

 is  well  aware  of  the  efforts  being  made  by  the  Ministry  in  this  regard.  We  are  in  touch  with

 the  Planning  Commission  and  he  knows  that  we  are  trying  to  get  it  cleared.  We  hope  that  we

 will  get  clearance  and  work  will  start  this  year  but  all  this  depends  on  their  clearance  and  avail-

 ability  of  funds  therefor.

 Manufacture  of
 Insecticides

 *765.  SHRI  CHIRANJIB  JHA  :  Will  the  Minister  of  CHEMICALS  AND  FERTILI-

 ZERS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  taken  a  decision  to  accord  priority  to  the  insecticide  manu-

 facturing  industry  keeping  in  view  the  availability  of  imported  raw  material;

 (b)  whether  a  study  is  being  conducted  to  assess  the  demand  for  various  kinds  of  insecti-
 cides  in  different  regions  during  different  seasons;  and

 (c)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  :  कीटनाशी

 औद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीति  1973  के  waar  में  उद्योग  की  सुची  में

 शामिल

 ae  :  विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्न  कीटनाशी  औषधियों  के  लिए  मांग  का

 मूल्यांकन  करने
 में  प्रत्येक  वर्ष  अथवा  फरवरी  में  कुकी  तथा  सिंचाई  मंत्रालय  में  अखिल

 भारतीय  संयंत्र  सम्मेलन  आयोजित  किया  जाता  है  ।  इस  सम्मेलन  में  कीटनाशी  उद्योग  सहित

 राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  भाग  लेते  ठीक  समय  पर  की
 सप्लाई  को  सुनिश्चित

 करने
 के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कहा  गया  कि  श्रपनी  चरण-बुध  मांग

 बहुत  समय  पहले
 ~

 कर  | सुचित

 SHRI  CHIRANJIB  JHA  :  I  would  like  to  know  the  decision  and  recommendations  of

 the  All  India  Conference  held  in  January-February  in  this  year.

 सीਂ  पी०  माझी  :  इस  समय  मेरे  पास  यह  जानकारी  नहीं है प्रधा

 SHRI  BIBHUTI  MISHRA  :  May  I  know  what  is  the  total  demand  received  from  various

 States  for  these  pesticides  vis-a-vis  the  position  of  the  Government  in  regard  to  supply  of  these

 pesticides  ?  I  would  also  like  to  know  whether  Government  will  try  to  import  such  pesticides
 which  are  short  of  supply  or  whether  they  will  make  such  arrangements  so  that  these  pesticides

 are  available  to  farmers  at  cheaper  rates  ?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  (SHRI  SETHD  :  So

 far  as  production  is  concerned,  it  is  continuously  increasing  since  1972.  In  the  year  1972  it  was

 26716  tonnes  which  increased  to  41500  tonnes  in  1976.  There  are  various  products  becauce  of

 advanced  But  there  are  certain  products  which  are  being  imported.  In  1972-73,

 1973-74,  1974-75  we  imported  9132,  12654  and  16583  tonnes  respectively.  The  latest  import
 we  made  was  worth  17  crores  and  69  lakhs.  It  is  a  fact  that  we  have  to  spend  much  foreign

 exchange  for  such  imports.  But  this  item  has  been  placed  in  Appendix  I  and  accorded  hi  gh

 priority.  There  is  a  scope  for  alloting  licences  to  all  the  parties  and  for  expanding  the  public

 sector.  That  is  being  done.  A  provision  of  Rs.  590-40  lakhs  and  825  lakhs  has  been  gprovided  for
 further  expansion  of  Hindustan  Insecticides  limited  during  five  year  Plan.
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 21  1898  लिखित  उत्तर
 —__—_~

 श्री  बी०  वी०  नायक  :  क्या  यह  सच  है  जहां  तक  कीटनाशी  दवाओं  के  उत्पादन  का

 सम्बन्ध  जिसका  उत्पादन  तकनीकी  दृष्टि  से  उर्वरकों  की  तुलना  में  कम  अत्याधुनिक  नहीं है

 हमारी  प्रगति  अच्छी  रही  है  कौर  हम  सराहनीय  कार्य  करते रहे  क्या  यह  सच  है  कि  we

 सूत्रयोग  बनाने
 के  लिए  कीटनाशी  दवाओं

 के  हेतु  बहुराष्ट्रीय निगम  क्रिया
 के

 पास  शेयर  का  अधिकांश  भाग  यदि  तो  कितना  ?  इस  कम्पनी  ने  कितनी  ake  कितने

 मूल्य  की  दवाएं  कीं  ?

 श्री  पी०  सी०  इस  समय  मेरे  पास  इस  कम्पनी  के  सम्बन्ध में  ब्यौरा  नहीं

 लेकिन  मैंने  यह  कहा  था
 कि

 कुछ  क्षेत्रों  में  कीटनाशी  तथा  कीटाणुनाशक  शझौषधियों  का  wat

 किया  गया  ।  हम  उच्च  श्रेणी  की  विभिन्न  किस्मों  का  आयात  नहीं  कर  रहे  क्योंकि  प्रौद्योगिकी

 की
 दृष्टि  से  यह  जटिल  एवं  विकसित  विषय  है  ।  लेकिन  केन्द्रीय  वैज्ञानिक  ate  औद्योगिक  परिषद्‌

 कीटनाशी  दवाओं  की  विभिन्न  किस्मों  की  तकनीक  पर  अनुसंधान  कर  रही  है  कौर  उन्हें  प्रोत्साहन

 दिया  जा  रहा  है  ताकि  यथाशीघ्र  हम  आयात  को  कम  कर  सकें  ।

 श्री  इन्द्रजीत  लेकिन  केमिकल्स” के के  बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  कुछ  नहीं  बताया  |

 अध्यक्ष  वह  पहले  ही  बता  चुके  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  उनको  जानकारी  प्राप्त

 नहीं हुई  ।

 श्री  सैयद  अहमद  मलेरिया  कीटाणुओं  पर  कीटनाशी  दवाईयों  का  ax  नहीं  होता

 में  जानना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  कीटनाशी  दवाईयों  का  मलेरिया  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।  इसका

 प्रयोग  पौधों
 के  लिए  किया  जाता

 श्री  मूलचन्द  डागा  समिति  ने  बताया  है  कि  घटिया  सप्लाई  में  128  प्रतिशत  की  वृद्धि

 हुई  है  ।

 He  has  not  replied  that  who  are  the  members  of  the  appointed  Committee  and  the  time  by
 which  it  will  submit  its  report  2

 SHRI  BUTA  SINGH  :  The  Committee  has  been  appointed  by  the  Ministry  of  Energy.
 From  Railways,  Director,  Mechanical  Engineering  is  a  member  of  this  Committee  on  behalf
 of  Railways.

 re

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग
 द्वारा  आक्सीजनਂ  को  जांच

 *755.  शी  सी०  के०  चन्द्रभान :  कया  न्याय  तथा  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  ,

 क्या  एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  ने  आक्सीजन

 की  कोई  जांच  की  है  ;  कौर
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 ण

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 _
 पड vr)

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  बेसब्री  घर

 तथा  एकाधिकार  एवं  नि बंधनकारी  व्यापार  प्रथा  आयोग  इस  कम्पनी

 द्वारा  निर्मित  गैसों
 की

 बिक्री
 इसके  द्वारा  मुख्य  विभेद  में  निरत  रहने  के

 आरोपों
 के

 एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  1969  की  धारा  के  साथ

 धारा  10  (4)  के  श्रन्तगंत  इसके  विरुद्ध  जांच  संस्थापित  की  है
 ।  प्रयोग  द्वारा  कम्पनी

 की  जांच  का  नोटिस  10  1976  को  प्रेषित  किया  गया  था  एवं  जांच  at  तक  प्रवर्तमान

 है  ।

 Inferior  Quality  of  Coal  Supplied  to  Railways

 *766.  SHRIM.C.DAGA:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  percentage  of  further  deterioration  in  quality  of  coal  supplied  to  Railways  in  1973,

 1974  and  1975;  and

 (b)  the  remedial  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 रल  मंत्रालय में  उपमंत्री  बूटा  :  चुकी  रेलें  केवल  नमूने  के  तौर

 पर  जांच  ही  करती
 हैं

 इसलिए  सप्लाई  की  सही-सही  प्रतिशतता  नहीं  निकाली  जा

 सकती  ।  किन्तु  इंजन  के  कोयले  की  किस्म  को  देखकर  जांच  करने  पर  मालूम  होता  था  कि

 1973-74  और  1974-75  में  इसकी  किस्म में
 गिरावट  आयी  थी  लेकिन  1975-76

 की

 पिछली  छमाही  में  सुधार  दिखायी  दिया  था  |

 सही  किस्म  के  कोयले  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  रेलों  ने  निरीक्षण  म

 कड़ाई  लाने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ।  राष्ट्रीयकृत  कोयला  खानों  ने  सप्लाई  की  किस्म  में  सुधार

 लाने  के  उद्देश्य  से  क्वालिटी  कंट्रोल  सेल  स्थापित  किए  हैं  ।  कोयले  के  उत्पादन  और  उपभोक्ताओं

 को  जिसमें  रलें  भी  शामिल  हैं  उपयुक्त  किस्म  के  कोयले  की  सप्लाई  करने  के  प्रश्न  पर  विचार

 करने  के  लिए  ऊर्जा  मंत्रालय  ने  एक  उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  नियुक्त  की  है  ।

 यात्रियों  का  लूटा  जाना

 *760,  श्री  रघुनन्दन  लाल  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  हाले  ही  में  समाचारपत्न ों  में  प्रकाशित  इन  समाचारों  की  झोर
 sf

 दिलाया  गया
 है

 कि  डाकियों  का  एक  ऐसा  गिरोह  यात्रियों  को  लूटता  था  जो  धतूराਂ  मिली

 हुई  चाय  रेल  यात्रियों  को  पिलाकर  उनका  समान  ले  लेते  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संतरी
 मोहम्मद  शफी  जी

 हां
 ।

 दिल्‍ली
 की

 रेलवे  पुलिस  ने  अपराधियों  के  एक  ऐसे  गिरोह  का  पता  लगाया है  जो
 यात्रियों  से  जान-पहचान  उन्हें  मिली  चाय  पिलाया  करता

 था  शौर  तब  उनका

 सामान  लेकर  चम्पत  हो  जाया  करता  at  25-3-1976  को  गिरोह  के
 सदस्यों

 ने
 श्री  शेख

 मोहम्मद  रफीक  नामक  व्यक्ति  को  चाय  में  धतूरा  पिला
 दिया

 कौर  वे  उसका
 सामान  तथा  650
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 11  1976
 लिखित

 उत्तर

 रुपये  नकदी  लेकर  चम्पत  हो  गये  |  28-3-76  को  श्री  रफीक  ने  विजय  कुमार  कौर  दीपक  नामक

 दो  भ्रभियुक्तों  को  पहचान  लिया  गौर  दिल्‍ली  मेन  की  रेलवे  पुलिस  ने  उन्हें  भारतीय  दण्ड  संहिता

 की  धारा  328/379/411|401  के  भ्रन्तगंत  28-3-76  की  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट सं०  120  के

 मामले  में  गिरफ्तार  कर  लिया  ।  गिरफ्तार  किये  गये  दो  भ्रभियुक्तों  से  पूछताछ  किये  जाने  के

 स्वरूप  इस  गिरोह  के
 प्रेम  मदन  लाल  कौर  बाबू  लाल  नामक  तीन  कौर  सदस्यों  को  भी

 गिरफ्तार
 कर

 लिया  गया  ।  गिरफ्तार  अभियुक्तों के  कहने  पर  पुलिस  द्वारा  भ्र  चुराई  गयी

 सम्पत्ति  की  wea  मद्दे  जैसे  साड़ियां  कौर  वस्त्र  शादी  ma  वस्तुएं  बरामद

 कर  ली  गयीं  जिनके  बारे  में  चुराये  जाने  का  सदेह  था  ।  पुलिस  हारा  मामले  की  छान  बीन

 की  जा रही

 होस्टेल  का  उत्पादन

 *  762.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री
 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 देश  में  होस्टेल  नामक  अधिक  घनत्व  वाली  पेलीथाईलीन  की  निर्माता  फर्मों  के  नाम

 क्या  हैं  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  उनका  कुल  उत्पादन  कितना  gar

 और

 प्रति  टन  होस्टेल  का  कया  मूल्य  नियत  किया  गया  है  तथा  इसके  वितरण  के  लिए

 कया  प्रक्रिया अपनाई  गई

 पेट्रोलियम  मंत्री  के ०  डी०  मैसर्स  पोलिमोलिफिन्स  इंडस्ट्रीज
 लि०  होस्टेल  श्र  हाई-डेंसिटी  पोलिथिलीन  एकमात्र  निर्माता

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 उन्पाटतलन उना  ates  नीचे  दि  ro  शापा

 AIMS  AA  TRY  गए  हैं  ह

 a  fe  न  wee  meee

 टन  में  oe WTRS  )

 1973  23,000

 1974  24,650

 1975
 ——  eee

 23,000
 —

 ~
 हाई  डेंसिटी  पोलिथिलीन  का  प्रतिशत

 .
 विद्यमान  मूल्य  11,498  रुपये  है  (  इसी

 उत्पादन  शुल्क  कौर  मेसी  पोलिमोलिफिन्स  इंडस्ट्रीज  लि०  के  एकमात्र  वितरक  मैसर्स  grate
 डाइस  एण्ड  केमिकल्स  द्वारा  वितरण  किया  जाता  है  ।  इस  मद  पर

 कोई  मूल्य  wat  वितरण
 नियन्त्रण  नहीं  है  ।

 केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्र  में  तेल  की  खोज

 हैं
 763.  श्री  सी०  जनादेश  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 ott  वाट  कशााय" इल क्या  केरल  के  प्लस  में  भू-भौतिकीय  Mod  यन
 से  समुद्री  तलछट  श्रृखंला  की

 उपस्थिति
 का

 पता  चला  है  कौर
 इस

 क्षेत्र  में  तेल  अनुसंधान  करने  की  गुंजाइश  है  ;
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 es

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 क्या  इसक्षेत्र  में  छिद्र  कार्य  प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 धीन  ak

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  मुख्य  बातें  क्या

 पेट्रोलियम  मंत्री  के०  डी०  :  से  भूगर्भीय  तथा  भूभौतिकीय

 अ्रध्ययनों  से  ae  संकेत  मिले  हैं  कि  सीधे  तल  के  ऊपर  पड़े  हुए  लगभग  200  मीटर की  मोटाई

 की  नियोकेन  पत्थर  सहित  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्र  के  भूभाग  पर  तलछट  श्ुखला  तुलनात्मक

 रूप  में  तलछट  की  छोटी  मोटाई  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्र  के  भूभाग  में  तेल  की  संभावना त्रों  को

 कम  करता

 जहां  तक  केरल  के  तट  के  महाद्वीपीय  मग्नतट  का  सम्बन्ध  है  महाद्वीपीय  मग्नतट  के  गहन

 भाग के  भ्र ति रिक्त  aa  तक  किए  गए  सर्वेक्षण  के  परिणामस्वरूप  ग्रीस  तलछटी  भण्डारों  के  संकेत

 नहीं  मिले  तेल एवं  प्राकृतिक  गैस  ae  इसके  मंडोर  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  करने
 की  योजना

 है  तथा  वहां  व्यसन  की  सम्भावनाएं  इन  भूकम्पीय  सर्वेक्षणों  के  परिणामों  पर  होंगी  |

 सीमा  कारखानों  की  जांच

 *  767.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  ears  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  भारत  में  स्थित  टाटा  के  सिमेंट  बिड़ला  के  सीमेन्ट  कारखानों

 कौर  डालमिया  जेन  के  सीमेन्ट  कारखानों  में  सरकार  का  कितना  हिस्सा  ax

 उपर्युक्त  उद्योग-गृहों  के  कितने  सीमेंट  कारखानों  की  एकाधिकार  तथा  निबन्धनकारी

 व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  कौर  अधिनियम
 के  भ्रन्तगंत  जांच  होरही  है  ?

 fafa,  ara  और  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बेरब्त  बरुआ )  :  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  निर्दिष्ट  प्रौद्योगिक  घरानों  के  सीमेंट  कारखानों में  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई

 हिस्सा  नहीं  है  ।

 एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कभी  तक  ऐसी

 किसी  सीमेन्ट  कम्पनी
 के  विरुद्ध  कोई  जांच  नहीं  की  गई  है  ।  जहां  तक  कम्पनी  अधिनियम  का

 सम्बन्ध  Ho  बिड़ला  जूट  मैन्युफेक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  कलकत्ता  तथा  मै०  अशोक  सीमेंट

 डालमिया  नगर  केवल  दो  मामलों  इस  अधिनियम  की  धारा

 235
 तथा  धाराਂ

 237
 के  अ्रन्तर्गत  जांच  के  आदेश  दिए  गए

 रेलों  के  लिए  डीजल  इंजन

 *768.  श्री  एच०  एन०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  सभी  गाड़ियों  के  लिए  डीजल  इंजन  प्राप्त  करने  पर  विचार कर  रही
 aK

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हूँ  ?

 26
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 हाथी  समिति  की  सिफारिशों  पर  किया  गया  निर्णय

 *769.  श्री  बसन्त  साठे

 श्री  रोनेन  सेन  J
 :

 क्या  रसायन
 और  उ्बंरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  हाथी  समिति  द्वारा  औषधियों  एवं  रसायनों  के  बारे  में  की  गई  विभिन्न  सिफारिशों  पर

 किये
 गये

 निर्णयों  ate  की  जाने  वाली
 कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  की  स्थिति  क्या  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  पी०  ato  :  हाथी  समिति  की  सिफारिशें

 विभिन्न  axe  जटिल  किस्म  की  है  जिनमें  देश
 में  श्रौषध  उद्योग  के  कार्य  संचालन  का

 समस्त  क्षेत्र
 शामिल  है  ।  सिफारिशों  पर  कोई  निर्णय  लेने  से  पूरव  भारत  सरकार  के

 सभी  सम्बन्धित  विभागों|/प्राधिकरणों  के  rot  से  इनकी  सभी  प्रकार  की  कठिनाईयों

 की  विस्तृत  जांच  करनी  होगी  ।
 समिति

 की
 सिफारिशों  पर  विभिन्न  स्तरों  पर  जांच  हो  रही  है

 ate  आशा
 की

 जाती  है  कि  श्रौषध  के  उत्पादन में  वृद्धि
 ak

 उचित  मूल्यों  पर  उनकी  सप्लाई

 के  सम्पूर्ण  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अधिक  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  पर  शीघ्र  निर्णय  लिया

 जायेगा  तथापि  उत्पादन  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित  दो  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  निम्न  प्रकार  हैं

 (1)  afer  खपत  के  लिए  हाथी  समिति  द्वारा  पता  लगाये  गये
 117

 श्रावश्यक
 यागों

 के
 उत्पादन

 के  लिए  अपेक्षित  प्रपंज  aval के  उत्पादन  में

 (2)  सरकारी  भारतीय  क्षेत्र  तथा  विदेशी  क्षेत्र  के  उत्पादन  के  सम्बन्धित  स्थानों

 के  कायें

 सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कौर  तदनुसार  एक  श्राद्ध-म्रध्ययन  किया

 गया  है
 ।  विशेषज्ञों  की  सलाह  पर  आधारित  श्रौषधों  की  तीन  सूचियां  जिनमें  उन  मदों का  उल्लेख

 है  जिन्हें  सरकारी
 भारतीय  क्षेत्र

 तथा  समस्त  क्षेत्रों  में  उत्पादित  किया  जाना  है  सामान्य

 निम्न  प्रकार  तैयार  की  गयी  ।

 (i)  उपलब्ध  वित्तीय  स्रोतों  के  बाधाश्रों  के  अ्न्तगंत  झ्रावश्यक  way  विशेषकर

 एंटीबायोटिक्स  जो  राष्ट्रीय  कार्यक्रम
 के  लिए  महत्वपूर्ण  को  यथा  समस्त  सरकारी

 क्षेत्र को  सौंपा  जायेगा I

 (ii)  अरन्य  क्षेत्रों  जहां  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  है  तथा  भारतीय  क्षेत्र  अपेक्षित  प्रौद्योगिकीय
 प्रबन्ध  तथा  वित्तीय  स्त्रोतों  की  व्यवस्था  करने  में  समर्थ  केवल  भारतीय  ५
 को  सौंप  दिया  ।

 (iii)  उच्च  प्रौद्योगिकी  उन्मुख  जिसमें  भ्रपेक्षित  पर्याप्त  निवेश  की  आवश्यकता

 है  तथा  जहां  सरकारी  एवं  भारतीय  क्षेत्र  द्वारा  मांग  कौर  उपलब्धता  के  बीच  अन्तर
 को  पुरा  करने

 की
 क्षमता  नहीं  को  विदेशी  क्षेत्र  सहित  तीनों  क्षेत्रो ंके  लिए

 खुला रखा  जाय
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 सरकार  ने  हाथी  कमेटी  की  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  प्र पुंज  श्राद्धों

 सूत्र योगों  के  उत्पादन  में  अपना  योगदान  देने
 के  लिए  भारतीय  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  देने  के  सम्बन्ध

 में  एक  उदार  नीति  अपनाई  जाय  ।

 सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  भी  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  औषध  एवं  भेषज  उद्योग  में

 सरकारी  क्षेत्र  को  मुख्य  भूमिका  wat  करने  का  अवसर  दिया ।  श्रेषऋ  उद्योग  के  सरकारी  क्षेत्र

 सहित  भारतीय  क्षेत्र  को  सुदृढ  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  जाने  वाले  कदमों  के  ब्यौरे

 दिनांक  6-4-76  को  लोक  सभा  ता
 ०

 प्र०  402  संख्या  के  भाग  के  उत्तर  में  बताये  गये

 थे
 ५

 ।

 हाथी  समिति  ने  श्राद्धों  के  गुण  नियंत्रण  से  सम्बन्धित  veal  के  लिये  विस्तृत  सिफारिश

 इस  सम्बन्ध  में  सिफारिशों  को  विस्तृत  रूप  में  3  श्रेणियों  में  बांटा  गया  है  ।

 (1)
 औषध  एवं  सौदर्य  प्रसाधन  अधिनियम  में  संशोधन  तथा  उसके  श्रन्तगंत  बनायें  गये

 नियम  से  सम्बन्धित  सिफारिश  (2)  केन्द्रीय  सरकार  के औषध  नियंत्रण  प्रशासन

 को  सुदृढ़  करने  से  सम्बन्धित  सिफारिशें  (3)  राज्यों  में  श्रौषध  नियंत्रण  मशीनरी

 के  लिए  सिफारिशें जहां  तक  (1)  का  सम्बन्ध  है  श्रौषध  एवं  सौदे  प्रसाधन

 अ्रधिनियम  जिसमें  हाथी  समिति
 की  रिपोर्ट  में  दी  गई  सिफारिशों  का  उल्लेख

 ये  संशोधन  करन ेके  लिए  एक  विधेयक  विचाराधीन

 केन्द्रीय  vee  नियंत्रण  संगठन  के  ह. पुनगठन  तथा  उपरोक्त  (2)  में  बताये  गये  वर्तमान

 सुविचारों  के  विस्तार  से  सम्बन्धित  सिफारिशों  को  ने  सिधान्त  रूप में  स्वीकार  कर  लिया है

 तथा  जब  कभी  वित्त  व्यवस्था  उपलब्ध  हो  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  प्रयत्न  किये

 जायेंगे  ।  जहां  तक  (3)  का  सम्बन्ध  है  राज्य  सरकार  को  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वयन  करना

 है  तथा  उन्हें  सलाह  दी  गई  है  कि  औषध  नियंत्रण  मशीनरी  उचित  सिद्धान्तों  पर  पुर्नगठन  करने

 की  झ्रावश्यकता  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  भी  राज्य  स्वास्थ्य  मंत्रियों  को  लिखा

 है  ।  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना
 के

 दौरान  खाद्य  एवं  औषध  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना

 करने एवं  सुदृढ़  करने के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  के  लिए  एक  योजना  स्वीकृत  कर

 दी  है  तथा  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  आवश्यक  अनुदेश  दिये
 x

 गय  हूँ

 बहु-राष्ट्रीय  निगमों  के  सहयोग  से  उर्वरकों  का  उत्पादन

 +770.  श्री  बालकृष्ण  नायक  :  कया  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा

 करेंगे
 कि  :

 क्या
 कम  से  कम  6  देशों  में  कार्यरत एवं  10  करोड़  डालरों  से  afi  मूल्य  के  सामान

 विक्रय  करने  वाले  किसी  बहुराष्ट्रीय  निगम
 ने  भारत  में  उर्वरक  कारखाना  स्थापित  करने  अथवा

 उसके  उत्पादन  क्षेत्र  में  सहयोग  करने  का  प्रस्ताव  किया है  ;

 यदि
 तो

 उनके  नाम  क्या  हैं  कौर  वे  किन  देशों  में  निगमित हैं  ;
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 क्या इन  बहुराष्ट्रीय  निगमों  ने  जिन  शर्तों  का प्रस्ताव  किया  है  वे  शर्तें  स्वदेशी  अथवा

 विदेशी  गर-बहुराष्ट्रीय  निगमों  की  शर्तों  के  तुलनीय  है  ;  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  ate  वे  प्रस्ताव  कहां  तक  अधिक  ग्रतृकूल  हैऔर  वे  किन

 ह  ?

 रसायन  और  उबर  संती  पी०  सी ०  और  मैसर्स  इण्डिया

 एक्सप्लोसिव  भारत  में  निगमित  कंपनी  और  इम्पा  रियल  कैमिकल  इंडस्ट्रीज  ०सी
 ०  आई  ;

 यू०  के
 ०  द्वारा  अधिकांश  इक्विटी  भागीदारी  वाली  ने  पंकज  कानपुर  में  उनके  विद्यमान  उन  रक  संयंत्र  के

 विस्तार  में  हित  प्रकट  किया  है  तथापि  वांछित  प्रौद्योगिकी  ऑ्राधिक  ब्यौरों  के  साथ  संलग्न  कोई

 श्रौपचा रिक  प्रस्ताव  इस  सम्बन्ध  में  नहीं  मिला  है  ।

 झर  प्रौद्योगिकी  अधिक  ब्यौरों  के  शत्रुभाव  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 मिला

 बल  1976-77  के  लिए  ढलवां  लोहे  के  स्लीपरों  के

 ऋयादेशों  सें  कठौती

 3698.  श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :
 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने की  छुपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  रेलवे  ने  वर्ष  1976-77  के  लिए  ढलवां  लोहे  के  स्लीपरों  के  क्रयादेशों  में  कटौती

 की  ae  क्र या देशों  से  ढलाई
 कारखाने

 केवल  दो  माह  से  ग्रसित  समय  तक  व्यस्त  नहीं

 और

 (a)  क्रयादेश  में  इस  कटौती  के  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  जी  हां  ।  रेलों  की  ढालवां  स्लीपरों  की

 जरूरतें  कम  हो  गयी  हैं  ।  शीघ्र  ही  लोह  के  ढलाई  कारखानों  को  ऐसे  आमेर  दिये  जायेंगे  जिनकी

 ठेके  की  शर्तों  के  अनुसार  सप्लाई  पूरी  करने  के  लिए  उन्हें  9  महीने  का  समय  दिया  जायेगा  ।  आशा

 है  कि  ढलाई  कारखाने  अपने  काम  तदनुसार  नियमित  करेंगे  ।

 (@)  ढलवां  लोहे  के  स्लीपरों  की  जरूरतें  कम  हो  जायेंगी  क्योंकि  रफ्तार  कौर

 आधुनिकीकरण  के  अनुकूलन  के  दृष्टिकोण  से  इस  स्लीपर  को  ग्रीम  तरजीह दी
 जाया  करेगी  ।  इसके

 आलावा  लकड़ी  और  इस्पात  के  स्लीपरों  की  उपलब्धता  में  काफी  सुधार  ear  है  साथ  ही

 1976-77  में  आडर  देने  के  लिए  कुल  मिलाकर  धन  भी  कम  मात्रा  में  उपलब्ध  होगा  |

 Tea  Stalls,  Trolleys  and  Book  Stalls  in  Bombay  Division

 3699.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAT:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  the  number  of  tea-stalls,  trolleys  and  book-stalls  at  local  and  main  lines  platforms
 in  Bombay  Division  on  Western  Railway  at  present  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA  SINGH)
 The  number  of  tea-stalls,  trolleys  and  ७001-505115  in  Bombay  Division  on  Western  Railways
 isas  under

 Number
 of

 हए  nr  विधि
 Tea-stalls  1101  5

 क नव  RE RN  द
 Suburban  Lines  95  32
 Main  Lines  84  93  15
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 तिनसुकिया  और  लुमड़ी  के  बीच  स्टेशनों  की  स्थिति

 3700.  श्री  नूरुल  हुडा  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार को  पता  है  कि  मेरियन  तथा  पूर्वोत्तर

 सीमान्त  रेलवे  के  अन्य  महत्वपूर्ण  स्टेशनों से  गुजरने  वाले  wa  उपयोग  करने  वालें

 हजारों  यात्रियों  को  प्रतीक्षालय  सफाई  तथा  अन्य  सुविधाओं  के
 संबंध  में

 शारी  कठिनाइयों  सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  पुर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे  ने  तिनसुकिया  ate  लु मा डिग  के  बीच  रेलवे  स्टेशनों  की
 आम  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कदम  उठाए  कौर

 यदि  तो  क्या  उपाय  किए  गए

 रेल  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  बूटा  जी

 जी

 सफाई  ai  अन्य  सुविधाओं  at  मानक  अनुरक्षण  सुनिश्चित  करने
 के

 लिए

 बार-बार  छापे  मारे  जाते हैं  तथा  इसके  लिए  एक  संयुक्त  समिति  बनाई  गयी
 यथा

 ग्रावश्यक वर्तमान  सुविधाओं  में  वृद्धि  निर्धारित  कार्यक्रम  के  आधार  पर  की  जाती  है
 बशर्तें

 रेल  उपयोगकर्ता  सुविधा  समिति  अनुमोदित  करे
 प्रौढ़

 धन  उपलब्ध  हो
 ।

 सुअत्तिली  और  बस्तगी  के  आदेशों  का  वापस  लिया
 जाना

 3701.  श्री  मधु  दण्डवत
 :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  गत  रेलवे

 हड़ताल  के  परिणामस्वरूप  पास
 किए  गए  मुअत्तली  श्र  बर्खास्तगी  के  कितने  श्रादेश

 वापिस
 लिए

 गए

 रेल  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  बटा

 (i)  वापस  लिए  गए  मुअत्तली  meat की  संख्या  10,138

 (ii)  उन  कर्मचारियों की  संख्या  जो  बर्खास्त  किए  गए  या  हटाए

 गए  या  जिनकी  सेवाएं  समाप्त  कर  दीਂ  गयी  कौर  जिनको

 ड्यूटी  पर  वापस  लिया  wat  16,086

 Utilisation  of  Rock  Phosphate

 3702.  DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA  :  Will  the  Minister  of  CHEMICALS  AND

 FERTILIZERS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  extent  to  which  the  per  ton  price  of  rock  phosphate  found  in  Udaipur,  Rajasthan
 is  less  as  compared  to  the  price  of  rock  phosphate  imported  from  Jordan;

 manufacturing  fertilizers;  and

 (b)  whether  any  difficulty  is  being  experienced  in  utilising  indigenous  rock  phosphate  for

 (c)  whether  Fertilizer  Corporation  of  India  is  utilising  rock  phosphate  available  in  Jhabua
 district  in  Madhya  Pradesh  ?
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 ‘THE  MINISTER  OF  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  (SHRI  ए  C.  SETHD :  (a)  The
 current  price  of  Rajasthan  rock  phosphate  is  Rs.  300  per  tonne  F.  O.  R.  Udaipur  city  exclusive
 of  royalty  and  sales  tax  As  against  this,  the  present  ex-jetty  price  of  Jordan  rock  is  Rs.  500  per
 tonne  In  comparing  the  two  prices,  however,  due  allowance  would  have  to  be  made  for  the

 differences  in  quality  and  characteristics  of  the  two  rocks

 (b)  Indigenous  manufacturers  have  difficulties  in  optimising  production  with  the  use  of

 only  Rajasthan  rock  due  to  its  higher  silica  content  which  leads  to  erosion  in  various  equipments
 lower  P  205  content  as  compared  to  Jordanian  and  other  imported  rock  phosphate,  and  hard-
 ness  resulting  in  difficulties  in  grinding

 (c)  No,  Sir

 Conversion  of  Railway  Line  from  Ratlam  to  Indore  and  Indore  to  Khancw  into

 Broad-Gauge  Lines

 3703  SHRI  BHAGIRATH  BHANWAR :  Will  the  Minister of f  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  whether  a  scheme  has  been  formulated  to  convert  the  railway  line  from  Ratlam  to
 Indore  and  from  Indore  to  Khandwa  into  broad  gauge  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA  SINGH):
 No  decision  has  yet  been  taken  to  convert  the  Ratlam-  Ind@re-K  har.dwa  rail  link  from  Metre

 Gauge  to  Broad  Gauge

 Broad  Gauge  Lines  on  Gaya-Ranchi  and  Gaya-Rajgarh  Tracks

 3704.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  survey  work  for  laying  broad  gauge  railway  lines  on  the  Gaya-Ranchi
 via  Sherghati  was  completed  years  ago  and  on  the  Gaya-Rajgarh  via  Bodh  Gaya  is  in  progress
 now;  and

 (b)  whether  Government  have  decided  to  construct  both  the  railway  lines  with  a  view  to

 develop  the  backward  areas  of  Gaya,  Hazaribagh  and  Ranchi  districts  and  to  facilitate  the

 journey  of  the  tourists  from  the  friendly  countries  to  the  places  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA

 SINGH):  (a)  and  (b)  Surveys  for  the  construction  of  a  new  rail  from  Gaya  to  Ranchi  via

 Sherghati  were  carried  out  in  1946-47  but  the  project  was  shelved  due  to  inadequate  traffic

 justification  A  survey  has  now  been  included  in  Railway  Budget  1976-77  for  the  construction
 of  a  rail  link  from  Gaya  to  Rajgir

 save  एकक  स्थापित  करने  के  तकनीकों  जानकार

 3705.  श्री  एस०  आर०  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 कि

 क्या  देश  में  नए  उर्वरक
 एकक  स्थापित॑ करने  के  लिए  ae  सम्पूर्ण  तकनीकी

 जानकारी  उपलब्ध है

 यदि  नहीं  तो  संयंत्र  ate  मशीनरी
 की

 किन-किन  मदों  का  श्री  भी  निर्यात  करने

 की  शभ्रावश्यकता  कौर

 क्या  इन  मदों  को  देश  म॑  बनाने  म  कठिनाइयां
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 रसायन  और  उर्वरक  संतरी  (of  ihe  ato  :
 फर्टिलाइजर

 कार्पोरेशन

 इंडिया  के  योजना  विकास  एफए सीटी  इंजीनियरंग  शौर  डिजाइन  संगठन

 श्र  इंजीनियर्स  इंडिया  fo  जसी  इंजीनियरिंग  कम्पनियों  ने  भारत  में  सम्पूर्ण  स्थल-टूर

 amt  सहित  उर्वरक  संयंत्रों  के  कुछ  खण्डों  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  जानकारी  का  विकास  किया

 सम्पूर्ण  प्रक्रिया  शौर  मूल  डिजाइन  इंजीनियरिंग  के  सम्बन्ध में
 जानकरी

 का  aft  आयात  करना  पड़ता  इसी  प्रकार  यद्यपि  भारत  उर्वरक  उद्योग  में  mata

 प्लांट  ait  मशीनरी  से  एक  अ्रधिकांश  भाग  का  निर्माण/उत्पादन  करने  की  स्थिति  में  कौर

 फिर  भी  कुछ  ate  स्वामित्व  वाली  मदों  का  श्रायात  भी  करना  पड़ता  आयातित

 उपकरणों  को  प्राप्त  करने  में  विस्तृत  इंजीनियरिंग  सहायता  की  देख-रेख  कौर  उर्वरक  संग्रहों

 को  चालू  करने  कौर  स्थापना  करने  में  पर्यवेक्षक  सहायता  के  सम्बन्ध  में  विदेशी

 विशेषज्ञता  का  उपयोग  किया  जाता

 भी  प्लांट  ate  मशीनरी  जिन  मदों  का  आयात  करने  की  आवश्यकता

 उनमें  बेकार  हीट  विशेष  प्रकार  के  हीट  एक्सचेंजर  रिएक्टर  कौर  अधिक  दाब  वाले

 कुछ  विशेष  प्रकार  परस्पर  दबाव  वाले  विशेष  प्रकार  के  पम्प  शादी -  जैसी

 मर्दे  शामिल

 सरकार  श्रात्मनिभर  बनने  की  दृष्टि से  देश
 में  शौर  औद्योगिक

 mart  का  विकास  करने  के  लिए  उत्सुक  उर्वरक  उद्योग  में  सरकारी  क्षेत्र  की  इंजीनियरिंग

 फर्मों  की  विस्तृत  भूमिका  की  करने  कौर  संगठन  में  उनकी  विशेषता  को  मजबूत

 करने  दृष्टि  से  उनकी  प्रौद्योगिकी  क्षमता  मूल्यांकन  करने  के  लिए  सरकार  ने  डार

 सेठना  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  का  गठन  किया  उपकरण कौर  मशीनरी  का

 स्थानीय  रूप  से  निर्माण  करने  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  सक्रिय  रूप  से

 भारत  में  इंजीनियरिंग  सुविचारों  का  विकास  site  विस्तार  कर  रही

 जयपुर  डिवीजन  में  पुलों  पर  रंग-रोगन  का  काम

 3706.  श्री  एस०  एन०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जयपुर  डिवीजन  के  कुल  कितने  पुलों  पर  रंग-रोगन  का  काम  निर्धारित  समय  में

 नहीं  हो  सका  wit  इस  बारे  में  विलम्ब  के  कया  कारण हैं  ;

 जयपुर  डिवीजन  में  (1)  ५2)  (3)

 टी  को
 ०  डब्ल्यू ०एस  ०  श्रेणियों  के  went  इस  कार्य  के  लिए  इस  समय  कितने  कर्मचारी  नियुक्त

 किए  गए  हैं  ute  यदि  कोई  रिक्त  पद  तो  वे  कितने हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  से  उप  संतरी  बूटा  fag):  भारतीय  रेलों  पर  पुलों  का

 fas  निरीक्षण  किया  जाता  है  ah  जहां  कहीं  पुलों  पर  रंग  रोगन  करने  की  आवश्यकता

 होती  रेलवे  द्वारा  यह  कार्य  निर्धारित  कार्यक्रम  के  आधार  पर  किया  जता

 जयपुर  मंडल  72  छोटे  और  27  बड़े  पुलों  पर  रंग-रोगन  करने  की  आवश्यकता  है  |

 रेलवे  ने
 इस

 कार्य  को  1976  तक  पूरा  करने  के  लिए  कदम  उठाए  किन्तु गड़ डर  पुलों  के
 रंग-रोगन  करने  में  of

 ats  |  विलम्ब  नहीं  है  ।
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 स्थिति  नीचे  दर्शायी  गई

 पुल  निरीक्षक  के  अधीन

 (i)

 (11)  सामान्य

 रेलपथ  निरोधक के  अधीन

 कोई  स्थायी  विशेष  कर्मचारी  नहीं  है  परन्तु  भ्रावश्यकता  पड़ने  पर  रंग  रोगन  करने  के

 लिए  गैंग  मैंन  तथा  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  लगा  लिया  जाता

 निर्माण  निरीक्षक  के  अधीन

 इस  कार्य  के  लिए  कर्मचारियों  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की ग यी  है  क्योंकि  निर्माण

 रिक्तियों  का  प्रश्न ही क्षेत्र  पुलों  पर  रंग  रोगन  करने  के  काम  का  प्रभारी  नहीं

 नहीं  उठती  |

 Upgradation  of  Ministerial  Staff

 3707.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 {a)  whether  the  case  of  the  upgradation  of  railway  Ministerial  employees  has  been  pending
 with  Government  for  years  together,  whereas  the  case  in  respect  of  class  I  and  class 1  I  Railway
 Officers  was  disposed  of  long  ago;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  inordinate  delay  in  the  upgradation  of  Class  111  employees
 ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA  SINGH)
 (a)  and  (b)
 includi

 The  finalisation  of  the  scheme  of  restructuring  non-gazetted  cadres  on  Railways
 Ing  ministerial  staff  has  taken  comparatively  longer  time,  in  view  of  the  large  number  of

 categories  and  the  considerable  financial  commitment  involved.  The  scheme  has  since  been
 approved  by  Government  and  is  likely  to  be  implemented  shortly

 महाराष्ट्र  एक्सप्रेस  a  अतिरिक्त  डिब्बे  लगाने  का  प्रस्ताव

 3708.  श्री  अण्णासाहिब  गोटखिष्डे  :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  बम्बई  को  जाने  वालें  यात्रियों  विशेषकर  दक्षिण  महाराष्ट्र  शर

 उत्तर  कर्नाटक  क्षेत्रों  से  कराने  वाले  यात्रियों  को  सीधी  यात्रा  की  सुविधा  देने  की  दृष्टि  से

 महाराष्ट्र  एक्सप्रेस  ट्रेन  में  कुछ  अतिरिक्त  डिब्बे  जोड़ने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 रही है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ak

 उक्त  प्रस्ताव  कब  तक  क्रियान्वित  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 रेल  संब्रालय  उप  संतरी  बूटा  से  कोल्हापुर  कौर  बम्बई  के
 बीच  83/84  महाराष्ट्र  एक्सप्रैस  कौर  323/324  शोलापुर-बम्बई  एक्सप्रैस  गाड़ियों  के  साथ

 8-4-76  से  डिब्बे एक  पहला  दर्जा  सवारी  डिब्बा  अर  एक  दूसरा  दर्जा  सहित  सामान

 यान
 लगा

 दिए  गए  इसके  अतिरिक्त  83/84  एक्सप्रैस  तथा  मेल  लेने  वाली  गाड़ियों  के

 साथ  बम्बई  ah  नीरज  के  बीच  चलने  बाले  आंशिक  3  टियर  शयनयान  का  चालन  क्षेत्र  भी

 कोल्हापुर  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।
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 क  ———_—

 सिक्कक SUT anal  qa]  कौ  लागत  में  की  ब  क wre

 3709.  श्री पं  ०  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  चालीस  औषधियों की  लागत  में  प्रभी  हाल  में  कमी  हुई  है

 यदि  तो  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  आयात  की  जाने  वाली  मूल

 औषधियों पर  प्रसारित  फार्मलेशनों  की  कीमतों पर  इस  कमी  का  प्रभाव  पड़ा  द्र

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  कया

 रसायन  एवं  उबर  मंत्री  पी०  सा०  से  श्रौषधों  के  मूल्य  सांविधिक

 रूप  से  औषध  आदेश  1970  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  नियंत्रित  करिये  जाते  हैं  ।

 वी०  भाई  सी०  पी०  द्वारा  मूल्यों  की  जांच  के  परिणामस्वरूप  निम्नलिखित  आऔषधों  के

 मूल्यों  में  कटौती  की  गई  है

 क्रम  स०  औषध  का  नास  यूनिट  संशोधन  से  पुर्व  मूल्य  सरकार  द्वार रा  निर्धारित

 किये
 गये

 मूल्य

 1.  विटामिन  2  ग्रास  100.  00  95.00

 2.  रिबोफिलिवन  कि०  ग्राम  2500.00  2350.00

 सोडियम  |

 2800.  00

 3000.00  डी  offo

 )

 3.  वेन्जाधिन  पैंसिलिन  .  कि०  ग्राम  1263.00  1०)  1375.  के

 2000,  00
 मैन सं  ) असा

 ay  1975-76  के  दौरान  एस०  टी०  सी०  ने  भी  निम्नलिखित  त  a TOT  झ्ौषधों  के  मूल्यों में

 कटौती  की  है  ——
 कि  i

 क्रम  स०  औषध  का  नाम
 धन  से  qt  संशोधन

 के
 बाद

 मलय  मलय

 (  किलो
 {

 रुपये/किलो

 ee  fame  ira
 )

 Le

 एम्पीसिलीन  2030.00  1540.  00

 एम्पीसिलीन  सोडियम  1670.  00  1300.  00

 चम्पी  सलीम ड्रा  ईहाईड़े  1425  1105.00

 क्लोरमफैनीकोल  पाल्भीटेट  670.00  522.00

 क्लोरमर्फनीकोल  पाउडर  646,  00  524.60

 कलो  रमफैनी  कोल  सोडियम  सेक्सी  नेट  1060.  00  748.00

 इन्डोमेथासिन  1316.00  816.58
 i के  अ  ि
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 बाण  धटथटप्टणणा

 परिणामस्वरूप  इन  प्रबंध  weal  पर  आाधारित  सूत्र योगों  के
 मूल्यों

 में  भी  कटौती  हुई  है  ।

 एस०  eto  सी  ०|सी०  To  पी०  सी०  ग्रो ०  ने  भी  व्यापार  लाभांश  में  5%  से  4%  तक

 कटौती  की  है  श्र  लाभ  उपभोक्ताओं को  दिया  जा  रहा  है

 Management  of  Temples  and  Shrines

 3710.  SHRI  LALJI  BHAI  :  Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE  ZAIN A  WI  D  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  management  of  several  temples  and  shrines  in  various  States  of  the  country
 is  under  the  control  of  Central  Government;  and

 (b)  if  so,  the  State-wise  number  of  such  temples  and  shrines

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,  JUSTICE  AND  COM-
 PANY  AFFAIRS  (DR.  V.  A.  SEYID  MUHAMMAD)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 तई  रेलगाड़ियां  चलाया  जाना

 3711.  सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  मई  1976  से  चलाई गई  नई  रेलगाड़ियों  का  ब्यौरा  कया  कौर

 भारतीय  रेलवे  में  नए  मार्गों  तथा  सैक्शन ों  पर  ऐसी  रेलगाड़ियों  का  ब्यौरा  क्या  है

 जिन  के  मार्ग  में  परिवर्तन  किये गए  हूँ

 रेल  मंत्रालय  में  उप  संतरी  बूटा  ae

 1.  नयी  रेल  गाड़ियों  का  चलाया  जाना

 (1)  इलाहाबाद ate  मेरठ  सिटी  के  बीच  एक  जोड़ी  एक्सप्रेस  गाड़ियां ।

 (2)  मुरी  प्रौढ़  हटिया  के  बीच  एक  जोड़ी  एक्सप्रेस  गाड़ियां  ।

 (3)  तुमसर  रोड  कौर  gers  बीच  एक  जोड़ी  लोकल  गाड़िया ं।

 (4)  सियालदह  श्र  मध्यम ग्राम  के  बीच  एक  जोड़ी  उपनगरीय  लोकल  गाड़ियां  ।

 (5)  गोंदिया  कौर  जबलपुर  के  बीच  एक  जोड़ी  एक्सप्रेस  गाड़ियां  ।

 -2.  विंमान  गाड़ियों  का  विस्तार

 (1)  15  श्रप/ 16  डाउन  हावड़ा-लखनऊ  एक्सप्रेस  भ्र मृत सर  तक ।

 (2)  84  डाउन/ 83  दिल्ली-लखनऊ  एक्सप्रेस  वाराणसी  तक

 \
 (3  }  35  अ्रप/ 36  डाउन  कालका-भ्रमृतसर  मेल  पठानकोट

 (4)  444  नागपुर-कोहन  लोकल  बरसा  तक

 (5)  359  360  डाउन  बर्दवान-भ्रमजाल  सवारी  गाड़ी  आसनसोल तक

 (6)  64  भ्रम  हटिया  श्राद्वा-प्रासनसोल  सवारी  गाड़ियों  का  मार्ग  बदल  कर

 उन्हें  हटिया  कौर  खड़गपुर  के  बीच  चलाया  गया  है  कौर  et  कौर  श्रासससोल
 के  बीच

 एक  शटल  गाड़ी  चलायी  गयी

 w  5
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 (7)  पाबला-हावड़ा  उपनगरीय  सोकत  को  पंचकूला  से  हावडा
 तक  चलाया गया  है  ,

 (8)  1153/1154  परकाला-काटपीट  सवारी  गाड़ियों  को  रेणियगुन्टा  तक
 |

 (9)  1  बी०  एन०  2  बी०  एन०  नैनपुर-बालाघाट  सवारी  गाड़ियों
 को  गोंदिया  तक

 गुजरात  में  बिना  चौकीदार  वाले  रेलवे  फाटक

 3712.  श्री  एन०  आर०  बेका  रिया  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 श्री  अरविन्द  एम०  पटेल  Of

 गुजरात  में  बिना  चौकीदार  वाले  रेलवे  फाटक  कितने

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  रेलवे  फाटकों  पर  कितनी  दुर्घटनाएं

 उनके  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्ति  मारे  प्रौढ़

 उन्हें  चौकीदार  वाले  फाटकों  में  बदलने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  ्

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बूटा
 :  गुजरात  राज्य  में  31  मार्च  1975  को

 शसी  श्रेणी  के  3787  बिना  चौकीदार  वाले  समपार

 छब्बीस

 पन्द्रह  ।

 समपारों  पर  चौकीदार  तैनात  करने  की  आवश्यकता  है  इस  बात  की  समीक्षा  करने

 के  लिए  इन  समपारों  से  होकर  जाने  वालें  यातायात  की  रेलें  सावधिक  गणना  करती  हैं  रोक  इसके

 लिए  ऐसे  समपारों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  जहां  दुर्घटना  होने  की  संभावना  अधिक  रहती  है  ।

 चौकीदार  तैनात  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  को  राज्य  सरकार के  साथ  परामर्श  करके  अन्तिम  रूप

 दिया  जाता  है  कौर  यह  काम  योजनाबद्ध  झाधार  पर  किया  जाता  बशर्तें कि  इसके  लिए  धन

 उपलब्ध  हो  ।  इन  समितियों  के
 राज्य  सरकार  के  साथ  परामर्श  गुजरात  राज्य

 में  बिना  चौकीदार  वालें  85  समपारों को  चुना  गया  था  जिन  पर  चौकीदारों  की  व्यवस्था  की  जानी

 इनमें  श्रब  तक
 77

 समपारों  पर  चौकीदारों  की  व्यवस्था  की  जा  चुकी

 कोट्टूर  तथा  हरिहर  के  बीच  रेल  लाइन

 3713.  श्री  पी०  रंगनाथ  भिनाय  क्या  रेल मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कर्नाटक  में  बेल्लारी  हॉस् पेट  क्षेत्र  से  राज्य  के
 नये  मंगलौर  तक  लौह

 mas  के  सुगम  परिवहन  के  लिए  कोट्टूर  कौर  हरिहर
 को  रेल  लाइन  से  जोड़ने का  प्रस्ताव

 कौर

 की  गई

 यदि  तो  इस  छोटी  सी  रेल  लाइन  की  व्यवस्था  करने के  लिये  कया
 कार्यवाही

 रेल  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  (att  बूटा  fag):  कौर  कोहनूर  से  हरिहर  (67
 कि०

 तक  के  प्रस्तावित  रेल  सम्पर्क  के  निर्माण  के  लिए  कुछ  समय  पहले  तक  सर्वेक्षण  किया

 गया
 था

 उससे  यह  पता  चला  कि  इस  परियोजना  पर  «4  करोड़  रुपये की  लागत  जायेगी  शौर
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 डी०सी०  एफ०  उपाय  द्वारा  7.  6  प्रतिशत  राय  होगी  ।  इस  समय  निर्माण  की  सर्वेक्षण  रिपोर्टों

 में  बतायी  गयी  लागत  से  भ्रमित  होगी  ।  परियोजित  लाइन  पर  होने  वाल  यातायात  की  परिसीमित

 संभावनायें  अनार  नये  रेल  सम्पर्क  के  निर्माण  के  लिए  धन  की  पति  सीमित  उपलब्धता  को  देखते

 हए  इस  परियोजना  को  निकट  भविष्य  में  हाथ  में  लेने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  नियत  नए  वितरक

 3714.  श्री  कण  प्रधानी  क्या  पटो लियम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चात  देश  में  कोई नये  वितरक क्या  भारतीय  तेल  निगम  ने  1975

 नियत  किये  हैं  ;

 यदि  तो  उड़ीसा में  कितने  वितरक  काम  कर  रहे

 तेल  की  बिक्री  में  उनका  कितने  प्रतिशत  हिस्सा  कौर

 वहां  पर  wear  कौन-कौन सी  कम्पनियां  तेल का  काम  कर  रही  हैं  कौर  उनके

 संचालन  की  wer  बातें  क्या

 पेट्रोलियम  संग्रहालय सें  उप  संतरी  उरंहसान  :  से  stat  ।  इंडियन

 घायल  कारपोरेशन  द्वारा  1-11-75  से  31-3-76  तक  93  डिस्टिबयटरशिप के  लिए  पत्र

 जारी
 किये  गये  थे  जिसमें से  एक  उड़ीसा  सरकार  से  सम्बन्धित है  जोकि  अभी  चालू  किया  जाना  है  ।

 पहल  जारी  किये  गये  नियुक्ति  पल्लों  की  प्रपेक्षा  इस  mata  के  दौरान तीन  एजेंसियां

 एक  एल०  पी०  जी०

 एक  शकर  ame

 पक  म

 fee

 का

 ताल  ही की  गई

 ये  एजेंसियां

 कभी
 हाल  ही  में  चालू  की  गई  हैं  उनका  विक्रय  अभी  स्थिर  नहीं  ह

 भारत  रिफाइनरी  हिन्दुस्तान  पैटोलियम  काल टेक्स

 लि०  तथा  इण्डो  बर्मा  पैट्रोलियम  कम्पनी  लि०  भी  उड़ीसा  में  पैटोलियम  उत्पादों  को  add  वितरण

 कार्य  द्वारा  वितरण  कर  रहे

 मध्य  रेलवे  अनुसूचित  जातियों अनु सुचित

 जातियों  को  स  कसी

 3715.  चौधरी  नीति  राज  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 मध्य  रेलवे  में  31  1976  की  श्रेणीवार  कर्मचारियों  की  कल  स्वीकृत  संख्या
 कितनी  थी  श्रौर  प्रत्येक  जोन  तथा  डिवीजन  के  अलग-ग्रहण  श्रेणीवार  भर्ती  तथा  पदोन्नतियों
 में

 ~
 अ्रनुसूचित  जातियों/श्रनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  निर्धारित  प्रतिशतता  में  कितनी  कमी  ak

 क्या
 इस

 कमी  को  पुरा  करने  के  लिय  सरकर  का विचार  कोई  कार्यवाही  करने  का

 ~
 रेल  मंत्रालय  सं  उपयधकत्रा  शि  बूटा  fas  )  wry  pay

 iE)  /  सुचना  BMS,  ठी  की  जा  रही  fa  सभा

 पटल  पर  रख  दी

 इस  कमी  को  यथा  सम्भव  पुरा  करेने  के  लिए  कार्रवाई  की  जाती  है  ।
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 निर्यात  के  लिए  रेल  उपकरणों  का  निर्माण  हेतु  कम्पनी

 3716.  के०  मानना
 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  : श्री  के०  लक प्पा

 '

 क्या  सरकार  का  विचार  निर्यात  के  लिय  रेल  उपकरणों का  निर्माण  करने  हेतु एक
 कम्पनी  स्थापित  करनें  का  ak

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 रेल  मंत्रालय  सें  उप  dat  बूटा  fag):  जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं

 बम्बई  हाई  से  अशोधित  तेल  का  उत्पादन

 3717.  श्री  भान  सिह  भोरा

 श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  क  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 किः

 क्या  बम्बई  हाई  से  शभ्रशोधित  तेल  का  वाणिज्यिक  आधार  पर  उत्पादन

 >. चुका  ?

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  है ं;

 क्या  उत्पादन  आरम्भ  होने  में  विलम्ब  ह्री  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  थे  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय सें  उप  पत्री  (ait  ज़ियाउर्रहमान  :  से  बम्बई  हाई

 से  का  लगभग  कार्यक्रम  के  अनुसार  मानसून  चलने  से  पूर्व  आरम्भ  होने  की  आशा

 रंगों  कीटनाशक  दवाओं  सें  उपभोग  के  लिए  सामग्री
 का  आयात

 3718.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी  :  क्या  रसायन  और  उधर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  कुछ  फर्मे  रंगों  तथा  कीटनाशक  दवाबों  में  उपयोग  हेतु  कच्ची  सामग्री  का

 mata  करती  हैं  परन्तु  उसका  उपयोग  शभ्रतिसार  निवारक  उद्देश्यों  के  लिये  बल्क  औषधियों  के

 निर्माणार्थ  करती

 क्या  किसी  कम्पनी  ने  रगों  के  निर्माणार्थ  आयातित  कच्ची  साम्रगी  का  उपयोग

 औषधियों  के  निर्माण  के  लिये  किया  जिसकी  उसको  अनुमति  प्राप्त  नहीं  और

 यदि  तो  इस  मामले
 में  सरकार

 का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  पी०  पी०  Wet):  से  सरकार
 के  ध्यान  में

 ऐसा  कोई  मामला  नहीं  राजा  है  जिसमें  गेर-श्राद्ध  जैसे  रंजक  पदार्थ/कीटनाशी  के  लिये

 आयातित  कच्चे  माल  का  प्रयोग  श्रौषधों  के  निर्माण  के  लिये  गया  हो
 |
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 समस्तीपुर-दरभंगा  लाइन  को  बड़ी  लाइन  स

 aan

 3719.  श्री  भोगेन्द्र  झा  क्या  रेल  मंत्री  समस्तीपुर-दरभंगा  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी

 लाइन  मं  बदलने  के  लिये  सर्वेक्षण  के  बारे  में  9  मान  1976  के  अता  शराकत
 पिन

 प्रश्न  सख्या  211

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  समस्तीपुर-दरभंगा  मीटर  गेज  लाइन  को ब  डा कि
 लाइन

 में  बदलने
 के

 लिये

 अ्रन्तिम  स्थल  इंजीनियरिंग  सर्वेक्षण  इस  बीच  पुरा  कर  लिया  गया है  ;  कौर

 पुनरीक्षित  झ्रनुमान  सहित  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  कौर  बदलने  का  काय  पूरा

 ने  का  निधारित  समय  क्या

 रेल  संग्रहालय  सें  उप  संतरी  बूटा  wit  सर्वेक्षणों  का  क्षत्र  काय

 |  मिसेस  किये के के पुरा  हो  चुका  है  atk  faa  काय॑  हो  रहा है  qe
 हो  चुकने  के  बाद

 है  शीघ्र  ही  सर्वेक्षण  रिपोर्टों  को  भांति  रूप  दे  दिया  जायेगा  सर्वेक्षण  रिपोर्टों  को  अंतिम  रूप

 दे  दिये  जाने  के  बाद  ही  संशोधित  अनुमान  कौर  समय  अनुसूची  मालूम  हो  सकेगी

 गजरात  पेट्रो-रसायन  उद्योग  समह

 3720.  एस०  मधुकर  क्या  पेट्रोलियम  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 क्या  इंडियन  पेट्रो-रसायन  निगम  लिमिटेड  के  गुजरात  पेट्रो-रसायन  उद्योग  समूह

 पर  काय  इस  बीच  प्रारम्भ  हो  गया  है  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैँ
 ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  सें  उप  संतरी  ज़ियाउर्रहमान  और

 इण्डियन  पढ़ो-केमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  इस  समय  निम्नलिखित  प्रायोजनाओं  को  कार्य

 कवित  कर  रही  है

 एरोमेटिक  प्रोजेक्ट

 श्रालीफिन्स  प्रोजैक्ट

 श्रालीफिन्स  प्रायोजना  के  डाउनस्ट्रीम  यूनिट

 (1)  कम  घनत्व  वाली  पॉलीऐथिलीन

 (ii)  पोलीप्रापाइलीन

 (iii)  एथलीट  ग्लाइकोल

 (iv)  पोलीबटाडाइन  रबड़

 (४)  एक्रीलोनीटाइल

 (vi)  एक्रिलिक  फाइबर

 (vii)  डिटरजैंट  एलकाइलेट

 एरोमेटिक  प्रोजैक्ट  1973-74  के  दौरान  पूर्ण  एवं  प्रारम्भ
 ।  झालीफिन्स  प्रोजैक्ट एवं

 इसके  डाउन  स्ट्रीम  एकक  कार्यान्वयन  के  अन्तिम  चरण पर  हैँ
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 उड़ीसा  y  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिछाई  गई  नई

 रेल  लाने

 3721.  श्री  डी०  के०  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उड़ीसा  में  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  बिछाई  गई  नई  रेल  लाइनों  का  ब्यौरा  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  उप  संती  बूटा  उड़ीसा  में  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कटक

 से  पारादीप  तक  की  84.  31  कि०  मी०  लम्बी  रेलवे  लाइन  10.  59  करोड़  रुपये  की
 लागत  से

 बन  चुकी  है  कौर  9-7-1973  से  माल  यातायात  के  लिए  खोल  दी  गयी

 कमजोर  सं  छिद्र  काय

 3722.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  :  व्या  पैट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  विशेषज्ञ  कश्मीर  में  चुने  गये  नये  स्थल  में

 नये  सिरे  से  कौर  अ्रंतिम  छिद्र  कार्य  प्रारम्भ  करेंगे  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 तेल  तथा  प्राकृति  गैस  आयोग  ने  मार्च  ,
 1975  से  1976  तक  तट  पर  किन

 स्थानों  पर  foxy  कार्य  किया  कौर

 इन  छिद्रित  कार्यों  के  राज्य-वार  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  सं  उप  संतरी  (a  ज़ियाउर्रहमान  अंसारी )
 :  पौर  तरो ०

 एन०  जी०  सी ०  की  श्रीनगर  घाटी  नरावल  जहां  इस  समय  रिंग  भवन  का  कार्य  चल  रहा

 शीघ्र  व्यसन  कार्य  आरम्भ  करने  की  संभावना  है  ।

 ह्भ माच  1975  शौर  अप्रैल  1976  के  बीच  में  को  एन०  जी०  सी०  ने  27  स्थानों  पर

 खुदाई  जारी  रखी  है  और  पश्चिम  तमिल

 राजस्थान  कौर  जम्मू  कौर  कश्मीर  में  भूमि  पर  13  नए  स्थानों  पर  खुदाई  का  कार्य

 किया

 27  स्थान  जहां  खुदाई  जारी  रखी  गई  है  में  से  21  स्थानों  पर  15  गुजरात  में  5

 असम  में  रोक  एक  त्रिपुरा  पहले  ही  तेल/गेस  का  पता  लगा

 शेष  6  स्थानों  जहां  वर्ष  के  दौरान  खुदाई  जारी  रखी  गई  थी  में  से  एक  स्थान  न्

 गुजरात  में  ननदासन  में  तेल  पाया  गया  अन्य  पांच  स्थानों  गुजरात  में  दो  राजस्थान

 में  एक  कौर  तमिल  नाडु  कौर  पांडिचेरी  में  खोदे  गए  कुएं  सुखे  निकलें

 इस  अवधि  के  दौरान  खुदाई  के  लिये  लिये  गये  13  नये  स्थानों  में  एक  स्थान  क

 गुजरात  में  में  तेल  पाया  गया  शेष  12  स्थानों  में  से  राजस्थान  गुजरात
 तौर  पश्चिम  बंगाल में  5  स्थानों  पर  खुदाई  चल  रही  गुजरात  में  चार  स्थानों  पर  जांच

 चल  रही  है  ग्रोवर  भ्रम  कौर  जम्मू  व  काश्मीर  में  3  स्थानों  पर  सूखा  पाया  |
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 ~
 aaa के द  (  q VON =,  क  श्रमिकों  की  सज क री  a  वृद्धि

 int  क़्या 3723.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  ६  करेंग  कि  क्या  सरकार

 ने  रेलवे  के  नैमित्तिक  श्रमकों  की  मजूरी  में  वृद्धि  करने  के  लिए  weal  की  a 5

 रेल  मंत्रालय  सं  उपमंत्री  बदा  1969  में  नियुक्त  किए गये  मियाभाय  अधिक  रण
 की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखकर  निम्नलिखित  निर्णय  लिये  गये  हैं

 (i)  चालू  लाइनों  पर  नियुक्त  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  छः  महीने  की  निरंतर  पूरी

 हो  जाने  तक  स्थानीय  बाजार  दरों  पर  मंजूरी  दी  जाती  थी  ।  इसके  बाद

 वे  meal  दर्जा  ate  नियमित  वेतनमान  पाने  के  हकदार  हो  जाते  थे  ।  अरब

 ऐसे  श्रमिकों  को  4  महीने  की  नियमित  सेवा  पूरी  कर  लेने  पर  अ्स्थापी  दर्जा

 प्रौढ़  नियमित  वेतनमान  पाने  का  हकदार  बना  दिया  गया  है  ।

 (ii)  इससे  पहले  परियोजनाओं  पर  नियुक्त  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  उस  परियोजना  पर

 उनके  सेवा  की  पुरी  अवधि  के  दौरान  स्थानीय  बाजार  दरों  पर  दैनिक  मजूरी

 दी  जाती  थी  ।  wa  परियोजनाओं  पर  निरंतर  6  महीने  के  लिए  नियुक्त  क़रिये

 जाने  वाले  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  उपयुक्त  वेतनमान  के  न्यूनतम  जमा  महंगाई

 भत्तों  के  1/30  की  दर  से  दैनिक  मजूरी  दी  जाती  हैं

 (iii)  पहले  ऊपर  बताये  गये  ऐसे  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  जो  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम

 द्वारा  शासित  होते  तब  तक  न्यूनतम  अधिसूचित  दरों  के  हिसाब  से  मजूरी

 दी  जाती  थी  जब  तक  कि  वे  नियमित  वेतनमानों  या  नियमित  वेतनमानों  के

 न्यूनतम  के  1/30  की  दर  से  मजूरी  पाने  के  पात्र  नहीं  हो  जाते  थे  ।  अब  इन

 श्रमिकों  को  इस  maf  के  दौरान  स्थानीय  बाजार  दरों  या  न्यूनतम

 भ्रधिसूचित  जो  भी  अधिक  के  हिसाब  से  मजूरी  दी  जाती

 ann  बिधि  पर  संयुक्त  राष्ट्र  सम्मेलन

 3724.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  समुद्री  विधि  पर  संयुक्त  राष्ट्र  सम्मेलन  के  चौथे  सत्र  में  भाग  लेने  के  लिए
 1976  के  दूसरे  सप्ताह  में  उनके  नेतृत्व  में  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  भारतीय

 मण्डल  ah  गया

 क्या  इस  चौथे  सत्र  में  चर्चा  किए  जाने  वाले  विषय  के  प्रत्येक  पहलू  पर  विचार

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  उस  प्रतिनिधिमण्डल  में  सात  वैकल्पिक  प्रतिनिधि  थे  ;

 क्या  भारत  ने  पूर्ववर्ती  तीन  सत्रों  में  भी  भाग  लिया  कौर

 यदि  तो  उन  पूर्ववर्ती  सवों का
 का  क्या  परिणाम  निकला

 न्याय  और  कम्पनी  कायें  संचालक  सें  राज्य  संतरी  (Sto  बी०  ए०  सईद  पहलाद )
 :

 समुद्री  विधि  पर  संयुक्त  राष्ट्र  सम्मेलन  का  चौथा  aa  तारीख  15  1976  से  7
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 ee  50  क

 1976  तक  न्यूयॉर्क में  sa  था  ।  समुद्री  विधि  पर  संयुक्त  राष्ट्र  सम्मेलन के

 के  लिए  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  के  सभी  सदस्य  एक  ही  समय  पर  aaa  के  लिए  रवाना  नहीं

 हुए  कुछ  सदस्य  मार्च  के  दूसरे  सप्ताह में  न्यूयार्क  के  लिए  रवाना  हुए
 प्रौढ़

 कुछ  अन्य

 सदस्य  बाद  में  प्रतिनिधिमण्डल  से  जा  मिले  ।  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  के  अर्थात्  क
 न्याय  कम्पनी  मंत्री  12  1976  कों  न्यायिक

 के  लिये  रवाना  हुए  ।

 जी  a

 जी  हा  |

 सम्मेलन  का  पहला  aa  1973  में  न्यूयार्क  ga  उसमें  संगठन

 कौर  प्रक्रिया  संबंधी  प्रश्नों  पर  विचार  किया  गया  सम्मेलन का  दूसरा  संघ
 1974  से

 1974  तक  वेनेज्युला  में  gat  था  ।  इसमें  प्रतिनिधिमण्डलों  द्वारा  सम्मेलन  की

 तीन  मुख्य  समितियों में  दौर  सम्मेलन  के  पूर्ण  अधिवेशन  में  तथा  सम्मेलन  के  प्रारम्भिक
 कार्य

 के  दौरान  पर  किए  गए  ठोस  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  गया  सम्मेलन  का  तीसरा
 सत्र

 1975  से  1975  तक  जेनेवा  में  gar  दूसरे  और  तीसरे  wal  में  इस  सम्मेलन

 ने  विस्तार  के  साथ  विचार-विमर्श किया  था  ।  1975  में  तीसरे  सत्न के  wd  में  सम्मेलन

 की  तीन  मुख्य  समितियों  के  भ्रध्यक्ष  ने  इन  प्रस्तावों  ate  विचार-विमर्श  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  अपनी-भ्रमरी  समिति  के  arse  के  art  वाले  विषयों  पर  art  वार्ता  के  लिए

 समुद्री  विधि  पर  एक  व्यापक  कन्वेंशन  को  अन्तिम  रूप  देने  की  दृष्टि  से  भ्रनौपचारिक  एकल
 वार्ता

 विषय  के  प्रारूप  सिंगल  नैगोशिएटिंग  तैयार  किए  ।  इन  प्रारूपों  पर  मारे

 1976  के  बीरन  न्यूयॉर्क  में  हुए  सम्मेलन  के  चौथे सत्न  में  विचार  किया  गया  ।

 बिना  टिकट  यात्रा

 3725.  श्री  रामसहाय  क्या
 रेल

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 वर्ष  1975  में  बिना  टिकट  oat  करने  वाले  कितने  व्यक्तियों को  जेल  भेजा  गया  प्रो

 जुर्माने  की  कितनी  राशि  वसूल
 की

 गई
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  1975 के  दौरान  1,61,908  बिना  टिकट

 यात्री  जेल  भेज  fet  गये  थे  कौर  27,63,871/-  रुपये  की  रकम  अ्रदालती  जुर्माने  के

 रूप  में  वसूल  की  गयी  थी  ।  इसके  mara
 बिना  टिकट  यात्रियों  से  जुर्माने  के  रूप में  1,86, 690

 रुपये  भी  रेलवे  द्वारा  वसूल  किये  गये  गए

 अम्बाला-दिल्ली
 यात्री  गाड़ी  का

 .
 जाना

 3726.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  4  1976  की  रात्रि  को  कुछ  सशसत्र  व्यक्तियों  श्रम्बाला-दिल्‍ली

 यात्री  गाड़ी  को  agar  के  समीप  लूट  लिया  कौर

 (@)  क्या  सरकार  ने  मामले  की  जांच
 की  है  कौर  यदि  तो

 उसके
 क्या  परिणाम

 निकले ?
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 लिखित  उत्तर 21  1898

 रेल  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  बटा  )  जी  4-  976  की  Ufa  को  उत्तर

 रेलवे  के  सहारनपुर  ,  दिल्ली  खंड  पर  जरौदा  नारा  कौर  मंसूरपुर  स्टेशनों  के  बीच
 4

 डी०  एस०
 Yo

 यात्नी  गाड़ी  में  एक  डालती  पड़ी  थी  ।

 लूटी  गयी  150/-  रुपये  मूल्य की  सम्पत्ति  बरामद  ली  गयी  मेरठ की

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  द्वारा  दो  भ्रपराधियों को  गिरफ्तार  किया  गया  था  कौर  उन  पर  न्यायालय में

 मुकदमा चल  रहा

 कम्पनी  अधिनियम  संशोधन

 3727.  श्री  पी०  गंगा  राडो  ra
 श्री  सी०  के०  चन्द्रभान

 पा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  क्षा  करेंगे

 क्या  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  जि  सरकार  से  कम्पनी  झ्र धि नियम में  संशोधन  करने

 का  wae किया  है  ;  कौर

 यदि
 तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैँ  कौर

 उस
 पर  सरकार  की  क्या  !  प्रतिक्रिया है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्रालय सें  उपमंत्री  ( aT  बेसब्री  संभवत

 माननीय  सदस्य का  निर्देश  सरकारी  उपक्रमों  के  ब्यूरो  द्वारा  कम्पनी  1956  को

 धारा  620 के  wea  सरकारी  कम्पनियों  को  इस  अधिनियम  के  कछ  विशिष्ट  उपबंधों  से

 मुक्ति  प्रदान  कराने के  दिये  गये  सुझावों  की  जोर

 सरकारी  कम्पनियों  धारा  372  के  लागूकरण  से  मुक्ति  प्रदान  करते  हुए
 एक  अधिसूचना 9  अगस्त  1975  को  प्रकाशित  हुई  कम्पनी  अधिनियम  के  कुछ  ग्रन्थ

 एक अर विशिष्ट  उपबन्धों के  लागू करण  से  इन  कम्पनियों  को
 मुक्ति  प्रदान  करते  हुए  प्रारुप

 वर्तमान  में  इस  अघिनियम  की  धारा  620  की  उप-धारा  (2)  के  ी ग्रन्तगंत  यथा  अपेक्षित  संसद  के

 दोनों  सदनों  के  समक्ष  प्रारूप  के  रूप  में  प्रस्तुत  की  गई

 बिहार  सें  बिना  चौकीदार  वाले  रेलवे  फाटक

 3728.  थ्री  राम  भगत  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिहार  में  कितने  रेलवे  फाटकों  पर  कर्मचारी  नियुक्त  नहीं  हैं  ;  wie

 1975  में  वहां  कितनी  दुर्घटनायें  हुई ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  बिहार  राज्य  में  श्रेणी के  बिना
 चौकीदार वाले  लगभग  1,500  सरकार हैं

 सात

 उत्तरी  राज्यों  सं  उर्वरकों  का  जमा  हो  जाना

 3729.  श्री  के०  क्या
 रसायन  और  उधर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 Written  Answers  Vaisakha  21,  1898  (Saka)

 हक  प

 पंजाब  शौर  उत्तर  प्रदेश
 ा  समस्या  oe  संघ  में

 बड़ी  मात्रा  में  उकेरा  जमा

 कौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 लि
 सायन  और  उर्वरक  मंत्रो  पी०  सा०  कौर  सरकार  समस्त

 जिसमें  पंजाब  wie  उत्तर  प्रदेश  शामिल  में  उवंरक  भण्डारों  के  संचयन  की  जानकारी

 -4-76  को  उवंरक  निर्माताओं  द्वारा  धारित  कल  भण्डार  2.02  लाख  मी ०  टन  न
 फ्रोजन

 ा
 1.10  लाख  मी ०  टन  पी० द्रप्नो०  था  जबकि  1-4-75  को  1.02  लाख  मी

 इटोजन  और  0  60  लाख  मी०  टन  पी०  इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय  उवेरक  ल

 a ba
 द्वारा  पारित  आयातित  उवेरकों  के  भण्डार  दिनांक  1-4-76  को  3.38  लाख  मी  टन

 T  रख  2.  06  लाख  मी०  टन  पा०४  प्रो ०  थां  ।  उकेरा  मूल्यों  में  हाल  की  क
 wee

 के  साथ  यह
 ait  की  जाती  है  कि  उठान  से  सुधार  होगा  जब  मौसम  शुरू  1

 एक्सप्रेस  द्वारा  वित्तीय  अनियमितताएं
 द

 3730  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे
 क

 एक्सप्रैसਂ  ait  उसके  भूत  पूवे  मालिकों  गोयनका  बन्धुओं  द्वारा  की  गई

 भारों  ARM  che  Romine  के  ee  मे  सरकार  के  पास  अनिर्णीत
 '
 ड़े  मामले

 की  क्या  प्रगति हई  है

 है  ग्रोवर (a)  एक्सप्रैसਂ  से  कितनी  सरकारी  धनराशि  वसूल

 एक्सप्रैसਂ  का  नया  प्रबन्ध  बिड़ला  aa  के  साथ  सम्बद्ध  fad ः य  देनदारियों

 कौन  वहन  कौर

 सम्बद्ध  होने  के  लिए  नए  प्रबंधकों  की  क्या  शर्तें

 जिन  |
 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  बहुत  बरुआ  )

 लखनऊ क  व  रूप  में  एक  विवरण-पत्र  संलग्न
 el

 शौर  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 स

 के पटल पर  प्रस्तुत कर  दी

 विवरण

 पनी  विधि
 बोड़

 ने  आन्  प्रभा  प्राइवेट  लिमिटेड  के  मामले  में
 2

 1971  को

 केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  के  पास  एक  शिकायत  ः  कराई  जिसने  शिकायत
 को  भारतीय दंड  संहिता

 की
 शारा  120  420  शर  के  शअ्रपराधों  के  लिए  पंजीकृत  fear  न

 प्रत  के  साथ-साथ  ये  आरोप  भी  लगाए  कि  मैसर्स  भ्रांत  प्रभा  प्राइवेट  लिमिटेड के  ye

 967-68  की  अवधि में  पंजाब  नेशनल  बैंक  लिमिटेड  मद्रास  से  उच्चतर  नकद  जमा
 सूची

 को  करने के  उद्देश्य  से  37  लाख  रुपये  के  लगभग  मूल्य  के  सफेद  मुद्रण  कागज  के

 हीं  था  पर  जमा

 कील
 तक

 ह

 गदग

 म  गो

 तका

 ae

 क
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 1976  लिखित  उत्तर

 प्त  करके  बैंक  को  धोखा  दिया  है  ।  जांच  प्रारम्भ  करने  कौर  खोज  सम्पन्न

 ges  कैच  श्री  रामनाथ  गोयनका  ने  सी०
 ato

 vu oa WTgo an  द्वारा  सम्पन्न  जांच  शर  कम्पनी

 बिधि  ate  द्वारा  शिकायत  की  श्रसलियत  को  चुनौती  देते  हुए  मद्रास  उच्च  न्यायालय  में
 में  लिखित

 याचिका  प्रस्तुत  ati  याचिका  रद  कर  दी  लेकिन  सर्वोच्च  न्यायालय  में  कपिल की  छुट्टी

 का  प्रमाणपत्र प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  इण्डियन  एक्सप्रैस  समह  की  कम्पनियों  राम  नाथ

 गोयनका  द्वारा  सर्वोच्च  न्यायालय  म  6  ate  प्रस्तुत  की  गई  अपीलों  पर  wait  सुनवाई

 नहीं
 की  गई

 जांच  के  दौरान  साक्ष  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ato  बी०  urge  ने  मद्रास  में  स्पेशल
 प्रेजीडेंसी  मजिस्ट्रेट  की  अदालत  में  21-5-1973  को  471,477  ए०  भाई  पी०  सी०  के  साथ

 पठित  धारा  420  भाई  पी०  सी ०  467  के  साथ  पठित  धारा  भाई  पी०  स  के

 प्यारो  प्रस्तुत  किये  मामला  मद्रास  के  मेट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  की  अदालत  में  क्षान्तगंत

 2  ॥

 ह  कम्पनी
 1956

 की  धारा

 जमाओं  के  वापिस

 न

 करने  के

 अभियोग  निम्नलिखित  मामलों  मे

 प्रारम्भ  किये  गये

 4.
 इण्डियन  एक्सप्रैस

 प्रा०  लि०

 2.  इण्डियन  एक्सप्रैस  न्यूज  पेपर  (  प्रा०  लि०

 थ
 द

 3.  प्राप्त  प्रभा  प्रा०  लि०  हैदराबाद |  र
 Cut  in  fare  of  airconditioned  classes

 3731  SHRI  SHANKAR  DAYAL  SINGH
 SHRI  SHIV  KUMAR  SHASTRI

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS be

 sed  to  state

 (a)  whether  Government  have  recently  announced  cuts  in  airconditione  di first  class  and

 cha  car  fares;

 (b)  if  so,  the  estimated  annual  profit  or  loss  to  Indian  Railways  thereb

 (c)  Whether  Government  propose  to  reduce  the  fares  of  sub-urban  trains  bring  the
 res  in  respect  of  passengers  coming  from  a  distance  of  25  or  50  kilometers  at  par  v

 >  and
 train

 (d)  if  so,  by  what  time  ?  वि

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  ख  \ILWAYS
 He

 BUTA

 SI  3H)  (a)  Yes
 b)  It  is  estimated  that  the  Railways  will  get  c

 rupees.
 ee

 >

 arn

 नि

 ल
 yver  one  crore  of

 a

 ©
 a

 Does  not  arise.

 इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड़  के  कारखानों  को  आश्य
 ह

 क्षमता  क  जांच  करने  को  समिति  ्

 ह  32.  थो  भाऊ  साहेब  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 अपने

 वर्तमान  उत्पाद-मिश्र  के  श्राघार  पर  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स

 लिमिटेड  ड  for

 साथ  ore

 et

 येस  चुक़  तयों  की

 fee
 के

 अदन  जांच

 4--442
 क
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 Written  Answers  May  11,  1976

 ऋण  ———

 करने  के  लिए  नियुक्त  समिति  के  क्या  निष्कर्ष  हैं  कौर  उक्त  सिफारिशों  का  अध्ययन  करने

 झर  उन्हें  क्रियान्वित  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 रसायन  और  उर्वरक  शती  पी०  सी ०  :  भाई  डी०  पी०  एल०  के  सर्जीकल

 इन्कार  मैन्क्स  संयंत्र  के  कार्य  को  देखने  के  लिए  स्थापित  समिति  ने  संमंत्र  के  सभी  पहलुओं का

 विस्तृत  से  अध्ययन  किया  फरवरी  1976  के  अन्तिम  सप्ताह में
 सरकार  को  रिपोर्ट  प्राप्त

 हुई  है  कौर  समिति  द्रास  की  गई  सिफारिशों  के  व्यापक  प्रकार  को  ध्यान  में  रखकर
 सरकार

 अध्ययन  कर  रही  है  ग्रोवर  शीघ्र  निर्णय  लते  की  संभायना

 दिल्‍ली क्  दहेज  के  मामले

 3733.  श्री  वीरेन  fag  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1  जनवरी  1976 से  30  1976  की  अवधि  के  दौरान  दिल्ली  में  कितने

 व्यक्तियों  के  fare  विवाहों  में  दहेज  लेने  की  शिकायतें  सरकार को
 मिली

 क्या  सभी  मामलों  में  जांच  पूरी  हो  गई  है  तौर  यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में

 अब  तक  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  संग्रहालय  थें  राज्य  मंत्नी  [- 4५  To  सईद  मुहम्मद  )  :

 (=)  और  दिल्‍ली  प्रशासन  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सदन  के  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी  |

 उड़ीसा  में  लेवल-फ्रासिंगों  पर  ऊपरी  पुल

 3734.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 वर्ष  1973-74,  1974-75,  1975-76  में  और  वर्ष  1976-77  के  लिए  उड़ीसा

 सरकार  को  लेवल-क्तार्सिंगों  पर  ऊपरी  पुलों  का  निर्माण  करन ेके  लिए  कितनी  धनराशि  दी  गई

 उन्होंने  इसमें  से
 श्रब  तक

 किसी  राशि  का  प्रयोग  किया  कौर

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  है  wit  उड़ीसा  राज्य  में  सब  तक

 कितने  स्थानों  पर  लेवल  क्रासिंग ों पर  उड़ीसा  सरकार  ने  ऊपरी  पुलों  का  मिर्माण...किया  है  ?

 रेल  संग्रहालय  सें  उप  संती  बूटा  रेलवे  संरक्षा  कार्य  निधि  से  उड़ीसा  राज्य
 rf रां  1  ब or  लस  ॥ की ए  धि  | प्रकार के  लिए  निर्धारित

 1973-74  4.51  लाख  रुपये

 1974-75  .  90  सान
 य

 1975-76  3.90  लाख  रुपये  )

 1976-77  4.03  लाख  रुपये
 )

 at  तक  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  निधि  से  प्रतिभूति  का  दावा  नहीं  गया है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता !
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 लिखित  उत्तर 214  1898  )

 अहमदपुर-कटवा  सेक्शन  पर  4  एण्  के०  मिक्स्ड  (1,2)

 रेलगाड़ी  के  समय  मं  परिवर्तन

 3735.  श्री  गदाधर  साहा  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अ्रहमदपुर-कटवा  पर  के  मिक्स्ड  (1,  2  रेलगाड़ी

 के  रवाना  होने  का  समय  आपात  स्थिति  लाग  होने  के  पहले  4.  28  के  बजाय  6.52  कर  दिया

 गया  था  श्र  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  यात्रियों  को  भ्र सुविधा  हुई

 यात्रियों
 की

 संख्या  में  कमी  हुई  है  ate  बिना  टिकट  यात्रियों
 की

 संख्या  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  का  उक्त  मामले  में  तथ्यों  का  पत्ता  लगाने  के  लिए

 जांच  का  आदेश  देने  शर  रेलवे  की  ore  की  कमी  रोकने  के  लिए  समुचित  कार्यवाही करने  का  है

 रेल  मंत्रालय  सं  उप  मंत्री  बूटा  क्षेत्रीय  समय-सारणी  समिति की

 feat  नवम्बर  1975  से  लागू  समय-सारणी  कटवा-श्रहमदपुर खंड  की  गाड़ियों के  समय

 में  परिवहन  किया  गया
 गाड़ी

 1०
 6  ए०  Fo

 का  नम्बर  बदलकर  4  ए०  के०

 कर  दिया  गया  है  कौर  मूल  4  ए०  Fo
 गाड़ी  के  स्थान  पर  Fo  गाड़ी  चलायी  गयी

 eat  इसके  समय  में  इस  प्रकार  संशोधन  कर  दिया  गया  है  कटवा  में  ara  गाड़ियों के

 साथ  उसका  मेल  होता

 सरकार  को  यह  सूचना  मिली है  कि  इससे  यात्रियों  को
 कोई

 अ्रंसुविधा  नहीं  हुई

 यात्रियों  की  संख्या  में  कमी  नहीं  art  है  कौर  बिना  टिकट  क्यों  की  संख्या  में  वद्ध

 प्रश्न  नहीं  उठता

 गार हारा  लोको  शेड  समस्तीपुर  में  उठाईगीरी  एवं  चोरी  की  घटनाएं

 3736.  शी  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  गारहारा  लोको  शेड  और  समस्तीपुर  में
 मिट्टी

 के

 पंखों  कौर  रेलवे  की  अन्य  सम्पत्ति  की  उठाईगीरी  तथा  चोरी  की  घटनाएं  बहुत  बड़े  स्तर
 पर

 हो  रही हैं  ;

 यदि  तो  स्थिति  की  घोषणा  से  लेकर  हुई  घटनाओं  सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 ह  और  उनको  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये  अर

 क्या  उक्त  चट्टानों  के  बारे  में  जानकारी  देने  वाले  तथा  शिकायतें
 करने  वाले  कुछ

 कर्मचारियों  को  तंग  किया  जाता  है  कौर  कया  इस  बारे  में  उन्हें  तथा  प्रधान  मंत्री  को  छह

 अभ्यावेदन भेजे  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  )  और  जी  तथापि  इस

 सम्बन्ध
 में

 संरक्षा  के  निम्नलिखित  उपाय
 किये

 जा  रहे  हैं

 1.  प्रपराध
 सम्बन्धी  झा सुचना  एकत्रित  करने  का  काम  तेज  कर  दिया  गया  है  कौर  छापे

 बार-बार मारे  जाते
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 लसी  चोरियों  को  रोकने  के  लिए  रेल  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारी  चौबीसों  तैनात

 किये  जाते  fe

 3.  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  अधिकारियों द्वारा  wae  कार्य  चुस्त  कर  दियां  गया

 ऐसे  कर्मचारियों  के  उत्पीड़न  की  किसी  घटना  की  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है
 ह

 राज्य  व्यापार  निगम  ढारा  ओषधियों  का  आवंटन

 37.  St  ATA  भाई  एन०  क्या  रसायन  और  उर्वरक  यह  बताने
 x

 er
 a

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  26%
 से  fier  इक्विटी

 वाली  विदेशी  फर्मों  के  लिये  कितनी  मात्रा  में  कौन-कौन  सी  श्रौषधियां  नियत  की  गई

 i
 कितने  मामलों  में  यह  नियतन  wer  उत्पादों  के  लिये  सम्बन्ध  फर्मों  की  स्वीकृत

 amar  से  अधिक  था  और  इस  से  प्रकार  उद्योग  ate  विनियमन  )  भ्र धि नियम का  उल्लू

 किया  कौर

 झोपड़ियों  के  कच्चे  माल  को  ates  मात्रा  में  नियम  किये  जाने  के  क्या  are  द
 ह

 हैं  प्रौर  सरकार  का  किस  प्रकार  इसकी  पुनरावृत्ति रोकने  का  विचार

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  ato  ato  राज्य  व्यापार निगम  3

 प्रति  श्रौषध  मदों  का  arena  एवं  वितरण  या  सीघे  देश  के  समस्त

 एककों  को  करता  है  था  कराई  डी०  पी०  एल०  के  माध्यम  से  श्रायात  करता  है  ।  ि

 सुत्र योगों  की  संख्या  सैंकड़ों  में  ऐसे  फर्मों  के  विदेशी  पूंजी  के  अनुसार  कम्पनी  प्रभाव :

 रिलीज  के  ब्यौरे  उनके  द्वारा  wan  से  नहीं  रखे  जाते  3  वर्षों  की  wafer  के  लिये  ऐसे
 कि  ्

 ः

 ह  कम्पनियों  के  झांकने  एकत्रित  करने  में  भ्रमित  समय  लगेगा  तथा  निहित  प्रयत्नों  के  साथ
 थ

 देंगे

 ्

 pie  में से किसी प्रफारिश वे

 he  ba  ं  खपत के  श्रद्धा

 लिलि  tT fr

 य  द्वारा  सिफारिश  के  अनुसार  मात्ना  जो  भी  कम
 सरणि बढ़

 संगठित  क्षेत्र  के  यूनिटों  को  दी  जाती

 एककों  को  सरणी  बद्ध  कच्चा  माल  निम्न  आधार पर  दिया  जाता

 (i)  गत  दो  वर्षों  की  अधिकतम  खपत  wea  राज्य  प्रयोग  नियंत्रक  ara  रि

 प गई  मात्र  जो  भी  कम

 (ii)  एक  करोड़  रुपयें  की  कुल  बिक्री  यूनिटों के  विकास  की ieee
 क

 लिए  30%  की  दर  से

 em याद
 (ii  एक  करोड़  से  अधिक  कल  बिकनी  वाले  यूनिटो ंके

 विकास
 15%

 अतिरिक्त  मात्रा  ;

 (1  v)  पश्चिम  बंगाल  के  क्षेत्र  एककों
 को

 लघु
 गत  दो

 वर्षों  की  अधिकतम  खपत  पर

 रित
 अनको

 दरारों  से  afar ! 50%  की  भ्रनमति दी जाती है। च्श्ड दी  जाती
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 ललित  उत्तर 11  1976

 सरकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  आया  तीन  औषधियों  का  संगठित  क्षेत्र  के

 एककों  को  दिया  जाना

 3738.  श्री  नात  भाई  एन०  क्या  रसायन  और  उत्सव  मंत्री  यह  बताने  को

 करेंगे  कि

 क्यां  सरकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  आयातित  औषधियाँ  संगठित  क्षेत्र  के  एककों

 को  गत  दो  वर्षों  सें  सर्वाधिक  खपत  के  आंकड़ों  के  प्राकार  पर  दी  जाती  हें  और  यदि  तो

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  इस  समय  1... ६  को  औषधियों  की  जो  मात्रा  दी  जा  रही

 है  उसके  लिये  उक्त  फेम  ने  सी०  प्रो ०  बी०  लाइसेंस  में  खपत  की  अपेक्षित  मात्रा  कसे

 दर्शाई और

 गत  तीन  वर्षों  में  विभिन्न  विदेशी  फर्मों  को  किस  आधार  पर  फर्म-वार  कितना  कौर

 feat  मलय  का  एरीथरोमाइसिन  प्रौढ़  उसका  साल्ट  श्र  इण्टर  दिया  गया
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  पी०  alo  शर  गत  दो  वर्षों  में  से

 किसी  एक  ay  की  अधिकतम  खपत  के  अ्राधार  पर  अथवा  राज्य  lee  नियंत्रक  द्वारा  सिफारिश

 के अ्रनसा भ्छ्  जो  भी  कम  सारणीबद्ध  प्रपंज  रसायनों  को  संगठित  क्षेत्र  यूनिटों

 से कोदी  जाती  मैसर्स  wale  लैबोरेटरीज  लि०  ऐसे  एकमात्र  कम्पनी  जिसमें  40%

 अधिक  विदेशी  पूंजी  लगी  है  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम/सी०  ए०  पी०

 सी०  प्रो ०  को  श्रथोमाइसीन  दी  गई  थी  ।  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  शअ्र्थोमाइसीन  के  लिये  उक्त

 कम्पनी  को  दी  गई  मात्रा  नीचे  दी  गई  =

 qu  नाम  राज्य  व्यापार  निगम

 के  मूल्य  प्रति
 कि०  रुपये

 1973-74  श्रर्धोमाइसीन  स्टीमेट  5000  fio  प्रा०  1112 1.4 50.0

 भ्र्थोमाइसीन इसाइल  सूसीनेट  2000  कि  ग्रा०  उपलब्ध  नहीं

 1974-75  अर्थो माइ सीन  स्टीवन  8210  कि०  ग्रा०  1112.56

 अर्थोमाइसीन  इसाइल  ससीनेट  1800  किण  ग्रा ०  1490.00

 1975-76  शझर्थोमाइसीन  स्टीमेट  10390  कि०ग्रा०  1112,  50

 श्र्थोमाइसीन इथाइल  सुसीनेट  1540  कि०  ग्रा०  1490.  00
 a  ee

 मैसेज  को  दिये  गये  श्रर्थोमाइसीन  की  स  की  जांच  की  जा  रही

 बंधन  गतिशीलता  में  सधार

 3739.
 श्री  पी०  है ०  चन्द्रजीत  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वैगन  गतिशीलता  में  सुधार  करने  के  बारे  में  गत  वर्ष  सरकार द्वारा  ब

 गए  कुछ  उपायों  से  रेलवे  के  राजस्व  में  वृद्धि  हुई  ae

 महे

 ey  1@  कया रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा सिह
 :

 जी  ati
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 Written  Answers  May  11,  1976

 1975-76 के  दौरान  ढोये  गये  art  के  टनभार  से  हुई  झ्रामदनी  के  afar

 meat  तक  उपलब्ध  नहीं  हुए  लेकिन  पहले  प्राप्त  हुए  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  यातायात
 का  स्तर  लगभग  1960  लाख  मीटरिक  टन  रहा  1974-75  के  दौरान  ढोये  गये

 टनभार
 की

 तुलना में  यह  लगभग  230  लाख  मीटरिक  टन  प्रतीक  फरवरी  1976 के  नित
 में

 (adil
 जिस  का  लेखा  बन्द  कर  दिया  गया  माल  यातायात  से  राय  1046.84  करोड़ रुपये  हुई

 जब  कि  पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  waf  में  यह  झ्रामदनी  829.  58  करोड़  रुपये  थी  ।  इस  तरह

 इस  में  217.  26  करोड़  रुपये  की  लेकिन  ay  1975-76  का  लेखा  कभी  बन्द  नहीं

 किया गया

 है बार  गांव  तथा  नौगांव  रेलवे  स्टेशनों  पर  आरक्षण  सुविधा

 3740.  श्री  नुरुल  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 = (  त  )  क्या  नौगांग से  wafer  सत्य  महत्वपूर्ण  स्थानों  की  के  लिए

 हबार  गांव  तथा  नौगांव  रेलवे  स्टेशनों  नौगांग  श्रीराम  पर  यात्रियों  के  लिए  झ्रारक्षण

 सुविधायें  उपलब्ध  नहीं

 इसके  क्या  कारण  ak

 क्या  इस  लाइन  को  पपरमख च्  से  aia  तक  लाने  के  लिए  ake  बेहतर  यात्री

 सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिए  रेलवे  ae  quar  पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  की  कोई  «  योजनाएं

 ह

 रेल  संग्रहालय में  उप  संतरी  बूटा  at  हैबर गांव ate  नौगांव

 स्टेशनों
 की

 आरक्षण  के  लिए  पायी  मांगों  को  मुख्य  लाइन  के  चापरमुख  को  बेतार
 संदेश

 दर्ज की  दो भेज  कर  पूरा  किया  जाता  60  डाउन  एक्सप्रेस  गाड़ी  में  नौगांव को  दूसरे  दर्ज

 शायरों का  कोटा  wert  से  आबंटित  किया  गया

 नौगांव  स्टेशन  चापरमुख--सिलघाट  रेलवे  कम्पनी  लिमिटेड  के  स्वामित्व  वाली

 चापरमुख-सिलंघाट रेल  लाइन  पर  स्थित  freq  इसका  संचालन  कौर  अनुरक्षण  पूर्वोत्तर

 सीमा  रेलवे  द्वारा  किया  जाता

 त्रिबेद्रम-विविलोन  लाइन  को  ब्राड  गेज  में  बदलना

 3741.  श्री  सी ०  के०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  रेल  प्रयोक्ता  संघ  के  अध्यक्ष  का  त्रिवेन्द्रम-क्विलोन  लाइन  को  ब्राडगेज

 बदलने  की  स्थति  से  ga  कराने  वाला  पत्र  प्राप्त  हुमा  है

 क्या  धनराशि  की  कमी  के  कारण  क्विलोन-त्रिवेन्द्रम  सैक्शन  पर  बड़ी  लाइन  बदलने

 का  काय  रुक  गया  है  ;  शर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  a  ब्रिवेन्द्रम-क्विलोन  लाइन

 को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  कें  कार्य  को  मई  1976  तक  पूरा  करने  लिय  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाये

 रेल  मंत्रालय  स  उप  मंत्री  बूटा  fag):  जी
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 21  1898  )  लिखित  उत्तर

 TDS लाकर इस  परियोजना  पर  कुल  मि  88%  प्रगति  हुई  काम को  शीघ्रता से  पुरा

 करने  के  लिए  पर्याप्त  धन  का  श्रावटन  किया  गया

 Teachers  in  Railway  Schools  on  Western  Railway

 3742.  SHRI  HUKAM  CHAND  KUCHWAI  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  teachers  in  railway  schools  in  each  division  of  the  Western  Railways;

 (b)  whether  there  is  a  shortage  of  teachers  teaching  different  subjects  in  most  of  the  schools
 and  the  posts  have  not  been  filled  since  long;  and

 (c)  the  steps  being  taken  to  fill  these  vacancies  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA

 SINGH)  :  (a)  The  information  regarding  number  of  teachers  in  Railway  Schools  on  Wes-
 tern  Railway  division-wise  is  not  readily  available  and  will  be  furnished  later.  However,  the

 total  number  of  teachers  in  Railway.  Schools  on  the  Western  Railway  is  515.

 (b)  There  is  a  shortage  of  10  regular  teachers,  but  the  posts  have  been  filled  up  by  substi-

 tutes  and  ad-hoc  promotions.

 (c)  Indents  have  since  been  placed  on  Railway  Service  Commission  for  filling  up  these

 posts  on  a  regular  basis.

 Setting  up  of  fertilizer  plants  by  Indo-U.  S.  Working  Group

 3743.  DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA:  Will  the  Minister  of  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Indo-U.  S.  working  group,  which  is  studying  agriculture]  problems,  has

 shown  interest  in  setting  up  fertilizer  plants  and  production  of  various  types  of  fertilizers  in  India

 under  Indo-U.  S.  collaboration;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  and  the  steps  taken  or  contemplated  by  Government  in  this
 regard

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  (SHRI  C.  SETHI)  :  (a)  and

 (b)  During  the  2nd  and  3rd  meeting  of  the  Agricultural  Inputs  Working  Group  set  up  under
 the  Indo-U.  S.  Joint  Commission,  the  U.  5.  Side  expressed  their  willingness  to  make  available
 the  technology  in  the  following  areas  of  fertilizer  production.

 (a)  Establishment  of  a  demonstration  unit  in  India  for  manufacture  of  NP/NPK  complex
 fertilizer  based  on  urea  melt  process.

 (b)  Techno-economic  feasibility  study  on  an  electro-thermal  phosphorous  unit  using  off

 peak  power.

 (c)  Examination  of  prospects  of  utilising  computer  programmes  in  single  train  nitric  acid

 plants  with  a  view  to  optimising  process  conditions.

 (d)  Establishment  of  a  demonstration  unit
 in  India  for  production  of  granular  urea  and

 granular  ammonium  nitrate.

 (e)  Production  of  fertilizers  incorporating  trace  elements.

 Detailed  feasibility  reports  for  purposes  of  investment  decisions  in  respect  of  these
 projects  are  yet  to  be  prepared.  There  is  no  proposal  to  avail  of  U.  S.  financial  assistance  in
 setting  up  these  projects.

 पठानकोट-नूरपुर  सेक्शन  को  बड़ी  लाइन  सें  बदलना

 * 3744,  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  e  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 =

 क्या  कांगड़ा  के
 पठानकोट-नूरपुर सेक्शन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  बारे  में
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 ————  ...
 a

 सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हाथ  अरार

 उस
 पर

 क्या  निर्णय  किया  गया  है

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  जी

 हाल  में  इस  रेलवे  लाइन  का  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  इस  20  कि०

 मी०  लम्बी  लाइन  पर  लगभग  4  करोड़  रुपये  खच  इस  समय  श्रीमान  परिवर्तन  के

 लिए  शरीक  परियोजनाओं  को  हाथ  में  लेने  में  वित्तीय  कठिनाइयों  कौर  पर्याप्त  यातायात  का

 झौचित  न  होने  के  कारण  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  लिए  बेहतर  समय  की  प्रतीक्षा

 करनी  पड़ेगी  ।

 रेलवे  स्कूलों  a  छात्रवृत्तियां

 3745.  श्री  नारायण  चन्द  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  रेलवे  के  स्कूलों  में  स्वर्गीय  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  की  स्मृति  में  कोई  ore

 वृत्तियां  देना  प्रारम्भ  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  छात्रवृत्तियों  के  नाम  क्या  हैं  कौर  उनकी  राशि  कितनी  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  wat  शूदा  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 1974  और  1975  में  नई  रेल  लाइनों  के  लिए  धनराशि  का  नियतन

 3746.  श्री  नारायण चन्द  पराशर  :  क्या  रेल  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  नई  रेल  लाइनों  के  नाम  क्या  हैं  जो  उनके  मंत्रालय  द्वारा  मंजूर  कर  दी  गई

 हैँ  शौर  जिनके  निर्माणकार्य ों का  वर्ष  1974  तथा  1975  में  उद्घाटन  हो  चुका

 क्या  इन  लाइनों  में  से  प्रत्येक  लाइन  के  लिए  वर्ष  1976-77 के  लिए  किसी

 राशि  का  नियतन  किया  गया

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  निम्नलिखित  नयी
 रेलवे  लाइनों

 का

 अनुमोदन  हो  चुका  है  जिनक  निर्माण  कार्य का  उद्घाटन  1974  कौर  1975 में  किया  गया

 रोहतक--भिवानी  बड़ी  लाइन

 नडिकुडे--बीबीनगर  सम्पर्क

 मुरादाबाद  प्रौर  रामपुर  से  रामनगर  कौर  काठगोदाम  तक  बड़ी  रेल  लाइन

 हावड़ा--झामता/चम्पाडांगा  बड़ी  लाइन

 सकरी  wit  हसनपुर  (60  fro  के  बीच  नयी  मीटर  लाइन
 6  झंझारपुर  से

 लौकही  बाजार
 तक  (42  कि०  Ato)  नयी  मीटर  लाइन

 जी  a

 महाराष्ट्र  में  निर्माणधीन  रेल  लाइनों पर  लागत

 3748.  थी  बसन्त  साठे :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 महाराष्ट्र  में  निर्माणाधीन  रेल  लाइनों  के  नाम  क्या  हैं  झर  ऐसी  प्रत्येक  लाइन  की

 watt लागत  क्या
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 क

 ऐसी  जनक  सादत  के  मरें  मे  eine  सारग
 wm  है  भोर  ay

 1975-76  के  दौरान  चल  रहे  कार्यों  की  वित्तीय  तथा  वास्तविक  उपलब्धि  क्या  कौर

 चालू  ay  के  लिए  महाराष्ट्र  में  स्वीकृत  नई  रेल  लाइनों  का  ब्यौरा  क्या  है

 चालू  वर्ष  में  कितनी  लागत  जायेगी  ate  चालू  ae  में  कितनी  राशि  का  नियतन  किया

 गया  है  इससे  कितनी  रोजगार  क्षमता  बनने  की  ara

 रेल  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  बूटा

 निम्नलिखित  परियोजनाएं  महाराष्ट्र  राज्य  में  पड़ती  हैं  जो  Rratoretta|farrtor
 के

 लिए  अनुमोदित  है
 ।

 क्रम  स०  लाइन का  नाम  अनुमानित  1975-76  1976-77

 लागत  करोड़  में  की  गयी  में  प्रस्तावित  टिप्पणी

 रुपय  निधि  का  परिव्यय

 बंटवारा  रुपयों

 रुपयों

 1  2  3  4  5  6

 1.
 दीवा  से  बेसिन  तक  बड़ी  12.75  3.00  3.50  निर्माण  art  जारी

 लाइन रेल  सम्पर्क  का

 निर्माण  ।
 अदू यतन
 प्रगति  22.64

 प्रतिशत है  1975-

 76  के  द  1९.  न

 7  64

 च
 2.  वानी  से  चनाका तक  5.3  0.50  कार्य  जारी है  ।

 एक  नयी  बड़ी  लाइन  का

 निर्माण |  प्रगति  5  प्रतिशत

 1975-76 के

 दौरान  2.83

 शत  प्रगति हुई  थी  ।
 3.  मनवाड़-पारभासी  31.36

 0.85
 बेजनाथ  मीटर  लाइन

 0.045  भ्रनुमोदित  काम
 की

 खण्ड  का  बड़ी  लाइन  में

 ait  मंजरी  नहीं

 मिली है  ।  अन्तिम
 परिवर्तन |

 स्थान  निर्धारण

 सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट

 कोटा

 रही

 (7)
 चालू  वर्ष  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  में  कोई  परियोजना  अनुमोदित  नहीं  हुई
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 महाराष्ट्र  में  रेल  लाइनों  के  लिए  अन्तरिम  सर्वेक्षण

 3748.  श्री  वसन्त  साट
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गत  तीन  वर्षों  में  वर्तमान  तंत्र में  सुधार  करने
 के

 लिए  महाराष्ट्र में  विभिन्न  नई
 रेल

 लाइनों  के  लिए  कितने  अनन्तिम  इंजीनियरिंग  सर्वेक्षण  पूरे  किये
 फिर

 सर्वेक्षण  की  गयी  प्रत्येक  लाइन  की  राय  कितनी  झांकी  गई  ate  उस  पर  क्या

 निर्णय  किये  गये ?

 रेल  मंत्रालय
 में

 उप  मंत्री  बूटा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य

 में  निम्नलिखित  सर्वेक्षण  किये  गये  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया
 —

 ऋ०  स ं०  सर्वेक्षण का  नाम  डी  ०सी ०  एफ०  वर्तमानਂ  स्थिति

 से  प्राप्ति
 ——$—$——— rr

 1.  मनमाड-परभनी-पुरली-वैजनाथ  मीटर  2.  68%  काम  का  अनुमोदन  प्राप्त  हो  गया

 लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  FT  लेकिन  मंजूरी  श्रभी
 तक

 नहीं  मिली

 विस्तृत  इंजीनियरी  सर्वेक्षण  ।
 सर्वेक्षण  रिपोर्टों  की  जांच  की

 जा  रही

 1.40%  रिपोर्टों  की  जांच  की  जा  रही 2.  मिरी-लातूर  छोटी  लाइन  को  बड़ी

 लाइन  में  बदलने  का  प्रारम्भिक

 नियरी  यातायात  सर्वेक्षण ।

 3.  श्राण्टा-दसगांव  के  बीच  श्राण्टा-मेंगलूर  6.5%  प्रभी  तक  अंतिम  निर्णय  नहीं  लियां

 के  अ्रंगस्वरूप  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  गया

 का  अंतिम  स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण  ।

 —— 4,  वर्धा-कैरोल  के  बीच  न्यू  बड़ी  लाइन  के
 सर्वेक्षण  कार्य  पूरा  हो  चुका  है

 AK

 निर्माण  का  इंजीनियरी  कौर  यातायात  रेलवे  से  रिपोर्ट  art

 सर्वेक्षण ।
 ा लि

 Closure  of  level  crossings  gates

 3749.  SHRIM.C.DAGA:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  level  crossing  gates  No.  3  between  Jodhpur  and  Marwar  Junction,  No.  9 4
 at  Dhudhali-Dungarpur  between  Luni  Junction  and  Rohat  and  No.  7  between  Luni  and  Khandi

 on  Northern  Railway  always  remain  closed;
 (b)  if  so,  since  when'they  have  been  closed  and  the  time  by  which  arrangements  would  be

 made  to  open  them;  and

 (c)  whether  thousands  of  villagers  have  made  a  complaint  about  these  level  crossings.
 remaining  closed,  if  so,  the  action  taken  by  Government  thereon  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA
 SINGH)  :  (a)  No;  these  level  crossings  are  actually  हामिद  class  cattle  crossings  and  are  kept  open
 for  the  use  of  the  cattle  and  pedestrians  only.

 The  cattle  crossings  are  without  check  rails  and  are  intended  for  the  exclusive  use  of  cattle
 and  pedestrians.  The  Railway  has  provided  stakes  at  intervals  so  as  to  prevent  these  cattle  cros-
 sings  being  used  unauthorisedly  by  vehicular  traffic.
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 ह  a

 (b)  Does  not  arise  in  view  of  reply  to  part  (a)  above.

 (c)  Some  representations  have  been  received  for  converting  these  cattle  crossings  ir.to  re-

 gular  level  crossings  to  permit  vehicular  traffic.  The  matter  has  been  taken  up  with  the  State

 Government  who  are  required  to  sponsor  these  proposals  and  also  bear  the  cost  of  the  same.

 Fees  realised  from  Washermen

 e 3750.  SHRI  M.C.DAGA:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state  क

 (a)  the  total  money  being  realized  annually  from  the  washermen  for  ‘Dhobighat’  at  Sojat
 Road  (Western  Railway)  indicating  the  break-up  of  licence  fee  and  other  fees;

 (b)  whether  this  fee  differs  from  station  to  station  and  if  so  the  basis  therefor;  and

 (c)  whether  washermen  are  not  ina  positionto  pay  this  big  amountandthey  have  madea

 representation  to  D.  5.  Ajmer  in  this  regard  and  if  so,  Government’s  reaction  thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA

 SINGH)  (a)  The  total  money  being  realised  annually  is  Rs.  1020/-  1.  e.  Rs.  510/-  per  annum
 from  each  of  the  two  washermen  at  Sojat  Road.

 The  break-up  is  as  follows

 Licence  fees  Rs.  150/-  (Provisional)  for  each.

 Water  Charges  Rs.  72/-  for  each.

 Cess  Charges  Rs.  288/-  for  each.

 (b)  The  rates  for  water  charges  and  cess  charges  are  uniform  for  all  the  stations  on  Wes-
 tern  Railway  except  Bombay;  the  licence  fee,  of  Dhobi  Ghats,  differs  from  station  to  station,  as

 it  is  fixed  on  the  basis  of  6%  of  the  capital  cost  of  the  Dhobi  Ghats  at  each  station.

 (c)  Both  the  Dhobis  at  Sojat  Road  had  represented  in  September  1975  that  they  are  not

 in  a  position  to  pay  the  amount  as  fixed  by  the  Administration.

 It  has  not  been  possible  for  the  Western  Railway  to  accede  to  their  request  and  they  have
 been  advised  accordingly.  However,  the  desirability  of  forming  a  pool  of  Dhobi  Ghats  on  Wes-
 tern  Railway  is  being  examined  by  the  Railway  with  a  view  to  fix  uniform  licence  fees.

 सितम्बर  1975  में  सोजत  te  के  दोनों  धोबियों  ने  भ्रभ्यावेदन  दिया था  कि व

 प्रशासन  द्वारा  निश्चित  की  गयी  रकम  का  भुगतान  करने  की  स्थिति  में  नहीं

 उनका  अनुरोध  स्वीकार  करना  पश्चिम  रेलवे  के  लिए  सम्भव  नहीं  हो  पाया  है  शौर

 इसलिए  उन्हें  तदनुसार  सूचित  कर  दिका  गया  तापीय  पश्चिम  रेलवे  पर  धोबी  घाटों  का

 एक  पूल  बनाने  की  वांछनीयता  की  रेल  प्रशासन  जांच  कर  रहा  है  ताकि  एक  जैसे  लाइसेंस

 शुल्क  निश्चित किये  जायें  ।

 टंक  रेल  मार्गों  पर  दुहरी  रेल  लाइन

 3751.  श्री  एल०  आर०  दा मणि  क्या  रेल  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ट्रंक  मार्गों
 रेल

 मार्गों  पर  कितने  किलोमीटर  रेल  माग  पर  अभी  दुहरी  लाईनें  बिछाई
 जानी  और

 लाईनों  का  दुहरा  करने  का  कास  पूरा  करने  के  कार्यक्रम  का  ब्योरा  क्या है  ।

 रेल  मंत्रालय
 मं

 उप  मंत्री  बूटा  पहले  से  भ्रनुमोदित  दोहरी  लाइनें

 बिछाने  का  काम  पुरा  होने  के  बाद
 7

 निम्नलिखित  लम्बाई  में  दोहरी  लाइनें  बिछाई  जानी |  चले  है

 दिल्ली-मद्रासी  मार्ग  पर  378  कि०  मी ०
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 दिल्‍ली-बम्बई मार्ग मार्ग  पर  20  कि०  मी०

 बम्बई-मद्रास माने  पर  749  कि०  मी०

 यातायात  की  आवश्यकताओं  के  aaa  ae  भ्रमित  दौहरी  लाइनें  बिछाने  पर

 विचार  किया  धन  उपलब्ध

 विदेशी  आँख  कम्पनियों  द्वारा  किया  गया  पूंजी  निवेश

 3752.  एस०  आर०  दामाणी  :  क्या  रसायन  और  उपबंध  मंत्री  यह  बताने  की  FT

 करेंगे

 भारत  में  चल  रही  विदेशी  श्रौषध  कम्पनियों के  वर्तमान  पूंजी  निवेश  क्या  हैं  उन्होंने
 गत  तीन

 वर्षों  में  लाभ  की  कितनी  राशि  विदेश  भजी

 राशि  विदेश  भेजने  सम्बन्धी  नियम  तथा  विनियम  क्या  कौर

 क्या  विदेश  भेजी  जाने  वाली  लाभ  की  राशि  की  मात्रा  कम  करने  का  सरकार  का

 कोई  प्रस्ताव  है  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 रसायन  और  बे्रक  मंत्री  पी०  सी०  से  सूचना  एकत्र की

 रही है
 कौर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की

 डीजल  तथा  बिजली  के  इंजनों  द्वारा  यात्री  तथा  माल  यातायात

 3753.  श्री  एस०  आर०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 रेलवे  ने  गत  ag  डीजल  तथा  बिजली  के  इंजनों  से  यात्री  तथा  माल

 यातायात  के  लिए  कितने  किलोमीटर  रेल  मार्ग  तय  किया  ;

 तीनों  प्रणालियों  पर  पृथक-पृथक  प्रति  1000  किलोमीटर  पर  कितनी  लागत

 कौर

 कौन-सी  प्रणाली  सबसे  कुशल  अर  मितव्ययी  पाया  गई  श्र  आगामी  तीन  वर्षों

 में  उसके  अधिक  उपयोग  के  लिए  क्या  कार्यक्रम

 रेल  संभालकर  में  उप  मंत्री  बूटा  fag)  (#)  भिन्न-भिन्न  किस्म  के  क्षण  द्वारा

 यातायात  की  ढुलाई  सकल  मीटरिक  टन  किलोमीटर  से  मापी  जाती  है  ।  1974-75  के  दौरान

 सवारी  कौर  मालगाड़ियों  से  प्रत्येक  किस्म  के  क्षण  द्वारा  की  गयी  सकल  मीटिरिक  टन

 मीटर  ढुलाई  निम्नलिखित

 सकल  मोट  रिक  टन  किलोमीटर

 लाख  में  )

 यात्री  माल

 सहित )

 भाप  77,943  65,005

 डीजल  22,882  144,060

 बिजली  61,557 21,175

 arent

 जोड़  122,006  270,622
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 1974-75  के  लिए  भारतीय  रेलों  पर  समग्र  रूप  से  बुक  किये  गये  व्यय  के

 अधार  एक  हजार  सकल  मीट्रिक  टन  किलोमीटर  की  ढुलाई  का  प्रत्यक्ष  परिचालन  व्यय
 ह निम्नलिखित कराता  है  :

 )
 भाप  9,44

 डीजल  4.64

 बिजली  3.  56

 डीजल  कौर  बिजली  कर्षण  भाप  ॥...  की  तुलना  में  अधिक  कुशल  कौर
 a

 कम  खर्चीले  ह  |  परिणामस्वरूप aa  केवल  डीजल  शौर  बिजली रेल  इंजन  खरीदे  जा

 रहे

 Wagons  and  Engines  rendered  useless  due  to  conversion  of  NG/MG  Lines
 into  Broad  Gauge  Lines

 3754.  SHRI  HUKAM  CHAND  KUCHWAI:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state  the  value  of  railway  wagons  and  engines  which  were  running  on  metre  gauge
 and  narrow  gauge  lines  and  which  have  been  rendered  useless  due  to  conversion  of  these  lines  into
 broad  gauge  and  the  manner  in  which  they  would  be  utilised  in  future  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  ,;OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA

 SINGH)  :  No  wagons  and  engines  have  been  rendered  useless  due  to  conversion  of  Metre/
 Narrow  Guage  Lines  into  Broad  Guage.  The  released  stock  is  being  utilised  on  other  sections.
 The  overall  requirements  of  Rolling  Stock  for  the  Fifth  Five  Year  Plan  have  been  worked  0  ॥
 after  taking  into  consideration,  the  stock  likely  to  be  released  as  a  result  of  completion  of  various
 gauge  conversion  schemes,  during  the  Plan  period.

 Rubber  Goods  manufacturing  Multinational  Companies

 3755.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  :  Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  number  of  rubber  goods  manufacturing  multinational  companies  are  func-
 tioning  in  India;

 (b)  if  so,  their  names;  and

 (c)  the  amount  of  profits  earned  by  them  in  1974-75  and  1975-76,  company-wise  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW  JUSTICE  AND  COM-
 PANY  AFFAIRS  (SHRI  BEDABRATA  BARUA)  :  (a),  (b)  &  (c)  Multinational  companies
 function  through  their  branches  and  subsidiaries  in  India.  Five  Indian  subsidiaries  of  multi-
 national  companies  were  engaged  in  the  manufacture  of  rubber  goods  as  on  31-3-1974,  Their.

 ames  and  the  amount  of  profits  before  tax  earned  by  them  in  1974-75  are  given  below  a

 Accounting
 (Rs.  in

 lakhs)
 Name  of  the  Rubber  Goods

 manufacturing  Profits
 No  multinational  company  year  ending

 कन  before  tax

 Rs.) Dunlop  India  Ltd.  31-12-74  670  -96
 Firestone  Tyre  &  Rubber  Co  mpany  of  Idnia
 Private  Ltd.  31-10-74  510  -80
 Goodyear  India  Ltd.  31-12-74  306  -26
 India  Tyre  &  Rubber  Company  (In  dia)  Private  Lid  31-12-74  42  77%
 London  Rubber  Company  (  31-3-75

 शय  India)
 Ltd.
 eee

 22

 *From  Directors’  Report.
 The  balance-sheets  of  these  five  subsidiary  companies  for  the  year  1975-76  have  not  yet  been
 received/become  due  for  filing.
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 बाड़ा  श  कम्पनी  फिलिप्स  इण्डिया  लिमिटेड

 और  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड

 3756.
 मौलाना  इसहाक  सम्मति

 :
 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 इस  समय  बाटा  शू  फिलिप्स  इंडिया
 लिमिटेड  कौर  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड

 में  सरकार  का  कितना  हिस्सा

 ये  कम्पनियां  कम्पनी  अधिनियम  की  शर्तों  के  अनसार  कहां  तक  कायें  कर  रही  हैं

 क्या  सरकार  के  पास  इन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कोई  मामला  विचाराधीन  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 fats,

 उपाय  और  कम्पनी  कान  रसात्लालघ  से  उप-संतरी  ,
 बेरब्त

 :  से

 (3)
 सूचना

 एकत्र
 की  जा

 रही  है  कौर  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  |

 उच्चतम  न्पायालप्र  तथा  उच्च  स्पा यालय ों  के  न्यायाधीशों

 को  संख्या  स  श्राद्ध

 3757.  श्री  शंकर  राव  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  wa  कि

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  तथा  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  संख्या

 में  वद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  कौर

 नियुक्तियां  कब  तक  की  जाएंगी  ?

 उपाय और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  ९  राज्य  vat  न् दए । ए  ए०  सईद  सुसम्मा

 सें  :  हमने  राज्य  प्राधिकारियों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  नियत  समयों  पर  प्रत्येक  उच्च

 न्यायालय  में  कायें  की  स्थिति  का
 सुव्यवस्थित

 पुनर्विलोकन  करें  शौर  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  कि  कितने  मामले  संस्थित  किए  गए  कितने  निपटाए  गए  हैं  कितने  मामलों  को

 निपटाया  जाना  न्यायाधीशों  की  संख्या  पुनः  नियत  करने  के  प्रस्ताव  समय-समय  पर  पेश  करें

 इस  तरह  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  की  संख्या  जो  1-1-1967  को  245  वह  बढ़कर

 1-1-1976  को  349  हो  गई  है  ।  इसी  प्रकार  श्रनच्छेद  124  के  yells  उच्चतम  न्यायालय

 में  न्यायाधीशों की  जो  प्रारंभ में  8  बढ़ाकर  14  कर  दी  गई  इस  समय

 stat  की  संख्या  बढ़ाये  जाने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 ray  कम्पनियों  के  निदेशक

 3758.  श्री  खेम  चन  भाई  चावडा  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्नी  यह  बताने की  कृपा

 करेंगें कि
 ह  on  स  »  से  cc

 क्या  26%  से  अधिक  विदेशी  इक्विटी ी  शेयर  वाली  बहुत  सी  भ्रौषध  कम्पनियों  के

 निदेशक-बोर्ड में  कुछ  निदेशक  सब  में  मौजूद  है  |
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 (a)  यदि  al,
 तो

 ऐसे  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं
 शर

 विभिन्न  कम्पनियों  में  उन्होंने

 कितना  वेतन  तथा  परिलब्धियां  ली  हैं  शौर  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  AK

 wa  उद्योग  में  इस  प्रवृति  की  रोक-थाम  के  जिससे  एकाधिकार  तथा

 कदाचार  स्थिति  पैदा  होती  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  पी०  alo  ae)  कुछ  श्रौषध क  यो  म॑  एक

 ही  निदेशक  समान  रूप  से  कार्य  करता

 वार्षिक  तुला-पत्नी  ौर  लाभ  हानि  के  लेखें  तथा  उस  पर  प्रतिवर्ष  प्रकाशित

 निदेशकों  की  रिपोर्ट  में  निदेशकों  के  नाम  site  उनको  दिये  जाने  वाले  पारिश्रमिक  की  सूचना

 दी  जाती

 अच्छे  सम्मिलित  प्रबन्ध  के  हित  में  केन्द्रीय  सरकार  श्राम  तौर  पर  किसी  व्यक्ति

 की  दो  कम्पनियों  के  जो  बड़े  पैमाने  की  हो  कौर  जहां  यह  महसूस  fear  जाये  कि  एक  ही
 व्यक्ति  दोनों  कम्पनियों का  उत्तरदायित्व  प्रयाप्त  रूप  से  सम्भालने में  समर्थ  नहीं है  प्रबन्ध  निदेशक  के

 रूप  में  नियुक्ति  को  स्वीकृति  नहीं  देगी  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  आवश्यक  मार्ग  दर्शक  सिद्धान्त

 तयार  किये  गये  हैं  ae  संसद  में  प्रस्तुत  किये  गये  gi  प्रबन्धकों  नियुक्ति  करते  समय

 इस  मामले  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाता

 सर्गेलेसराय  उपन् स्ट शत

 3759.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  क्या  रल  मंत्री  यह  data a  det  का  HIT  करण  किः

 ही
 में  मुगलसराय  में  उन्होंने  एक  उप-स्टेशन  का  उद्घाटन  किया  ej

 क्या  भारत  के  इस  सबसे  बड़े  में  इस  नये  स्टेशन  से  माल  यातायात

 के  निपटान  में  सुधार  होगा ?

 रेल  शाला  yo  उप सं बी  बूटा  wiz  :  कभी हाल  में  रेल  मंत्नी

 जी  ने  मुगलसराय  के  नये  स्टेशन  भवन
 की

 च् प्राधार  शिला  रखी  इसके  पूरा
 हो

 जाने
 टिकट  कौर  दूसरे  दर्जे  का  जलपान गृह  जनता  विश्वा मग हो ंतथा  ऊंचे  दर्जे

 के  प्रतीक्षालयों ग्राही  जैसी  सुविचारों  की  व्यवस्था  हो  जानेगी  ।

 1976  मं  बिना  टिकट  के  वाद्यों  की  संख्या  में  बुद्धि

 3760.  रघुनन्दन  लाल  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जनवरी  कौर  1976  की  तलना  में  1976  बिना  टिकट  के
 यात्रियों  की  संख्या

 में  कोई  वृद्धि हुई  थी  ।

 (@)  क्या  उनके  मंत्रालय  में  हाल  ही  में  बिना  टिकट के  यात्रियों पर  रोक  लगाने  के
 लिए  कोई  नई  कार्यवाही की  कौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या
 है

 id

 रेल  मंत्रालय  थ  उप  dat  बूटा  fag):  1976  में  पकड़े गये  बिना  टिकट
 यात्रियों की  संध्या  1976  में  ate  फरवरी  1976 में  पकड़े  गये  बिना  टिकट  यात्नियों
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 की  संख्या  से  मामूली  सी  अधिक  लेकिन  मार्च  1976 में  बेचें  गयें  टिकटों  की  संख्या

 जनवरी  1976  कौर  फरवरी  1976  के  दौरान  बेचे  गये  टिकटों  से  काफी  थी

 aire  बिना  टिकट  यात्रा  की  रोकथाम  के  लिए  उठाये  गये  कदम  इस  प्रकार

 (1)  आपात  स्थिति  की  घोषणा  होने  के  समय  से  बिना  टिकट  यात्रा  की  रोकथाम  के

 लिए  चलाय  गये  झ्र भि यान  में  ate  तेजी  लायी  गयी  एक  जुलाई
 1975

 से
 31  1976  तक  की  के  दौरान  सभी  भारतीय  रेलों  पर  टिकट

 जांच  करने  सामान्य  गतिविधियों  के  अलावा  लगभग  70,253  विशेष  छापे

 मारे  टिकट  जांच  करने  वाले  दलों  के  साथ  यथा  सम्भव  शअ्धिकतम  मामलों

 में  मजिस्ट्रेट  रहते  हैं  ताकि  पकड़े  जाने  वाले  बिना  टिकट  यात्रियों  पर  मुकदमा

 चलाया  जा  सके  और  उनपर  जुर्माना  किया  जा  सके  अथवा  उन्हें  जेल  भेजा  जा

 सक े|

 (2)  कई  टिकट  जांचें  रेलवे  राज्य  रेल  उप  सदस्य  यातायात  रेलवे

 ऊपर  सदस्य  यातायात  रेलवे  ate  are  वरिष्ट  जिनमें  क्षेत्रीय

 रेलों  के  महाप्रबंधक  a  मुख्य  वाणिज्यिक  अधीक्षक  भी  शामिल है  के  पर्यवेक्षण

 में  की  गयी

 uv  टिकट  जांचें  रेलवे  सुरक्षा  सरकारी  रेलवे  पुलिस  ae
 स्थानीय

 पुलिस  कर्मचारियों  के  एक  बड़े  दल  के  साथ  बिना  टिकट  यात्रा की  रोकथाम के  लिए

 बड़  पैमाने  पर  विशष  जांचें  की  जा  रही  हैं  ।

 (4)  बिना  टिकट  यात्ना  की  रोकथाम  के  लिए  राज्य  सरकारों के  साथ  तालमेल  रखकर

 संयुक्त  अभियान  चलाये  जा  रहे

 (5)  यात्रा  करने  वाली  जनता  विशेषकर  छात्र  समुदाय  के  wear  बिना  टिकट  यात्ना

 की  रोकथाम  के  लिए  शिक्षाप्रद  प्रचार  किया  रहा

 6)  बिना  टिकट  यात्ना  की  रोकथाम  के  लिए  चलाय  जाने  वाले  अभियानों  में  रेल

 मंत्रालय में  कार्यरत  गैर-सरकारी  स्थायी  स्वयं  सेवी  सहायता  समिति  का
 भी

 सहयोग  प्राप्त  किया  जा  रहा

 (7)  भारतीय  रेलों पर  बिना  टिकट  यात्रा की  मात्ना  का  मूल्यांकन करने  के  उद्देश्य  से
 रेल

 मंत्रालय  में  एक  केन्द्रीय  टिकट  जांच  संगठन  स्थापित  किया  गया  इस  संगठन  ने

 जनवरी  1976  के  va  से  काम  करना  शुरू  कर  दिया

 Special  Courts  for  disposal  of  cases  relating  to  Economic  Offences

 3761.  SHRI  JHA  :  Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to’  state

 (a)  whether  Government  are  considering  a  proposal  for  setting  up  special  courts  for  quick
 disposal  of  cases  of  economic  offences;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?
 का  व  ८  इत THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  0  r  LAW,  JUSTE  CE  AND  COM-

 PANY  AFFAIRS  (DR.  ४.  A.  SEYID  MUHAMMAD)  (a)  (b)  The  question  of  setting  up
 of  Special  Courts  for  the  trial  of  economic  offences  is  still  under  the  active  consideration  of  the
 Government.
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 Stopping  of  Pod |  P  and  32DN  Trains  at  Nana  Station

 3762.  SHRI  M.C.  DAGA:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased to  State

 (a)  whether  a  decision  has  been  taken  to  stop  31UP/32DN  Delhi-Ahmedabad  Jayanti

 Janata  Express  at  Nana  Station;  and

 (b)  प्  so,  the  duration  of  its  stoppage  and  the  date  from  whcih  it  will  start  stopping  there  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA

 SINGH)  (a)  and  (b)  It  is  proposed  to  provide  stoppage  of  31/32  Delhi-Ahmedabad  Jayanti
 Janata  Express  at  Nana  Station  for  2  minutes  on  an  experimental  basis  with  effect  from  1-6-1976

 सीटर  चीज  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  सें  बदलना

 3763.  श्री  एम०  आर०  बरसों  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  समस्त  मीटर  गेज  रेलवे  लाइनों  को  बड़ी  रेलवे  लाइनों  में  बदलने  के  लिए  कितना

 समय  ग्र

 इसे  पर  कुल  कितनी  लागत  करायेगी  कौर  तत्सम्बन्धी  ea  मुख्य  बात  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  संतरी  बूटा  :  और  (a)  भारतीय  रेल  प्रणाली
 में  मीटर

 सामान  की  लगभग  25500  कि०  सी०  भ्र  छोटे  करामात  की  4500  कि०  मी०  लम्बी  लाइन  186

 करोड़  रुपये  की  अ्रनमानित  लागत  से  2344  कि०  मी ०  लम्बे  मीटर  अमान  वासु  रेल  सम्पर्क ों  बड़े

 श्रीमान  में  बदलाव  की  श्रीमोहन  सिल  चूका  है/कार्य  चल  रहा  है  |  मीटर  लाइन  अथवा  छोटी  लाइन  को  बड़े

 पर  बड़ी  लाइन  में  बदलाव  भले  ही  परि चाल निक  दृष्टि  से  वांछनीय  हो  लेकिन  होने  वाले  बहुत  अधिक

 पूजी  निवेश  are  परियोजनाओं  के  निष्पादन  की  भ्रवर्धि  में  यातायात  के  वरी  तरह  व्यस्त  हो  जाने
 के

 कारण  इस  समय  इस  पर  प्रत्यक्षतः  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  लेकिन  जब  तक  लाइन  क्षमता  की

 श्रावश्यकताओओं  की  श्र  अधिक  भ्राथधिक  उपायों  द्वारा  व्यवस्था  न  की  जा  सकेगी  तब  तक  किसी  खंड

 विशेष के  बड़ी  लाइन  में  रामान  परिवेश  को  प्रत्येक  मामले  के  गणावगणों  के  आधार  पर  किया  जायेंगी  ।

 वर्तमान  मीटर  वाले  खंडों  को  बड़े  श्रीमान में  बदलने के  लिए  3000  करोड़  रुपये  व्यय  करने

 होंगे  ।  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  श्रीमान  परिवर्तन  के  पहले  से  जो  काम  चल  रहे  हैं  उनके

 दन  में  हो  रहे  विलम्ब को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  में  सम्पूर्ण  मीटर  रामान  वाली  लाइनों  को  बड़े  श्रामान

 में  बदलने  की  समयावधि  का  विशिष्ट  रूप  से  उल्लेख  करना  केवल  परिकल्पना  होगी  ।

 गर-सरकारी  रेलवे  लाइने  तथा  कम्पनियां

 3764.
 श्री  एच०  एन०  सकती  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  भारत  में  कितनी  गर-सरकारी  रेलवे  लाइनें  कंपनियां  विद्यमान  हैं

 उनके  प्रति  सरकार  क्या  क्या  दृष्टिकोण  है  ;  य्रौर

 क्या  सरकार  का  द्ग  रेलवे  संपत्तियों  की  मुआवजा  देने  का  विचार  है  श्र ale यदि  तो  उसकी

 मुख्य बातें  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय
 में

 उप  मंत्री
 बूटा  :  इस-समय  देश  में  निजी  स्वामित्व  वाली  श्राठ

 रेलें  पश्चिमी  में  हैं  जिनकी  सूची  संलग्त
 1

 चरण  में  दी  गयी
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 इनमें से  पहली  छः  रेलों  का  परिचालन  केन्द्र  सरकार  के  साथ  किये  गये  ग्रनुबंध  के  श्रंतगत

 किया जा  रहा  सातवीं  स  धारा-सीसा  राम  ने  स्थानीय  जिला  बोड़ें  श्र  केन्द्र  सरकार  के  साथ  एक

 करार किया  ear  ae  भ्रत्तिम  का  केवल  स्थानीय  जिला  बोर्ड  से  किये  गये  अनुबंध  के  ए  है
 !

 पहली  पांच  रेलें  निकटस्थ  रेलों  द्वारा  चलाई  जाती  हैं  ।  प्रत्येक  रेलवे  के  साथ  किया  गया  अनुबंध विकल्प  के

 रूप  में  इस  बात  की  अनुमति  देता  है  कि  केन्द्र  सरकार  शारिवा  जिला  बोड़ें  ग्रामपति  मध्यान्तरों  में  श्रतुबंध

 के  अनुसार  निश्चित  की  गयी  कीमत  में  उस  रेलवे  को  खरीद  लें
 ।  किसी  भी  लाइट  रेलवे  को  खरीदने

 की  सरकार की  सामान्य  नीति  नहीं  है  बशर्ते  कि  वित्तीय  आधार  पर  ऐसा  करना  तर्कसंगत  हो  अथवा  ऐसा

 करना  निश्चित  रुप  से  जन-हित  में  आवश्यक  हो  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 विवरण

 क्रम  स०  रेलवे  का  नाम  स्वामित्व

 1  सेंट्रल  प्रोविजन  रेलवे  दी  सेंट्रल
 प्रोविन्सेज

 रेलवेज

 तथा  पुलगांव-ग्रसती  ao  लिखी

 कपिल  लाला  बाजार  रेलवे  दी  कपिल-लाला  बाजार  रेलवे

 कं०  लिमिटेड

 ख-सिलवाए  रेलवे  दी  चापरमुख-सिलघाट  रेलवे

 ao  लिमिटेड

 श्रहमदपुर-कटवा रेलवे  menage कटवा  रेलवे

 कं०  लिमिटेड

 बांकुरा  दामोदर  रिवर  रेलवे  दी  बांकुरा दामोदर  रिवर  रेलवे

 go  लिमिटेड

 फतुश्ना-इस्लामपुर  रेलवे  फतुश्ना-इस्लामपुर
 लाइट

 रेलवे  Fo  लिमिटेड

 अरा-सासाराम  रेलवे  दी  धारा-सासाराम लाइट  रेलवे

 कण  लिमिटेड

 डेहरी  रोहतास  रेलवे
 दी  डेहरी  रोहतास लाइट

 रेलवे

 कं०  लिमिटेड

 डीलिंग  रिंग

 3765.  श्री  बसन्त  as:
 कया  पैट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 :

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  श्रायोग  के  पास  इस  समय  कुल  कितने  ड्रिलिंग  रिंग  कार्य  कर  रहे  हैं
 तथा  चालू वर्ष  के  दौरान  कितने  रिंग  आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  तथा  उनकी  अनुमानित  लागत  व्या  है  ;

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  श्रायोग  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रंगों  को  arma  करने में  कुल

 कितना व्यय  किया  है  ;  कौर

 (7)  देश  में  ड्रिलिंग  रंगों  का  निर्माण  करने  के  लिये  क्या  विशेष  प्रयास  किये  गये  हैं  अथवा  करने

 का  प्रस्ताव  है  ?
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 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जियाउरंहमान  अंसारी  )  (  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस

 अयोग  के  पास  36  रंग  कार्य  कर  रहे  चालू वह  के  दौरान  दो  for  जिसकी  श्रतुमातित  सी
 ०

 शाई ०  एफ०  लागत  6.  98  करोड़  रुपये  सहायक  पुर्जों  के  )  हैं  के  आयोग  द्वारा  प्राप्त किये  जाने

 की आशा है  ।

 13.  77  करोड़  रुपये  ।

 देश  में  मैसेज  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल  लिमिटेड  एच०  न  एल
 ०  )  को  ड्रिलिंग  रगों

 के  निर्माण  का  ara  सौंपा  गया  जिन्हें  तेल  एवं  प्राकृतिक गैस  आयोग  ने  7  रिंग  सप्लाई  करने  के  लिये

 आशय-पत्न दिये  हैं  ।  प्रगति  से  बी  ०एच  ०ई  ०
 एल

 ०  द्वारा  fart  की  डिलीवरी  किये  जाने की  तराशा है  |

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड  द्वारा  जीवन  रक्षक

 दवाइयों  का  उत्पादन

 3766.  श्री  पी०  गंगादेवी  व्या  रसायन  और  उं रक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स लिमिटेड  ने  ae  1975-76  में  जीवन  रक्षक  दवाइयों

 की  रिको बिक्री  की  है  ।

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ;

 क्या  कम्पनी  अरब  एम्पीसिलिन का  उत्पादन  कर  रही  जिसका wa  तक  आयात  किया

 जाता था  ;  प्रौर

 यदि  तो  इससे  देश  के  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी  ?

 रसायन  AT  उर्वरक  संत  पी०  सी०  :

 1975-76 के  दौरान  कुल  1032  करोड़  रुपये  की  बिक्री  हुई  थी  जब  कि  1974-75

 के  दौरान  7.  44  करोड़  रुपये  की  थी  ।

 श्र  इस  समय  कम्पनी  केवल आयातित मध्य  वर्ती  अर्थात  से  एम्पीसिलिन

 से  एम्पिसिलिन  के  प्रतिवर्ष  35  मी ०  cdo  का  निर्माण  शामिल  के  श्राधार  पर  प्रतिवर्ष  लगभग  6

 करोड़  की  विदेशी  मुद्रा  की  बात  का  अ्रनुमान  है  ।

 मध्य  रेलवे  में  अनुसूचित  जा ति अनुसूचित  जनजाति  के  रेलवे

 कर्मचारियों  की  पदोन्नति  पर  पड़ा  प्रभाव

 3767.  चौधरी  नीति  राज  सिह  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  श्रेणी  से
 प्रथम  श्रेणी  में  ग्र  तृतीय  श्रेणी  से  द्वितीय  श्रेणी  में  पदोन्नति  किये  जाने  पर  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 अलग-ग्रहण
 की

 जाने  वाली  अनुशासनात्मक कार्यवाही  से  मध्य  रेलवे  में  डिवीजन  व
 अनुचित

 अनुसूचित
 ६1  जनजाति  के  कितने  सदस्यों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  बूटा
 :  जहां तक  श्रेणी  रहे  से  श्रेणी  की  पदोन्नति  का  सम्बन्ध

 है  ऐ  सा  कोई  मामला  नहीं  है  ।
 श्रेणी

 हैं है
 से  श्रेणी

 11
 की  पदोन्नति  के  विषय  झांसी  मण्डल  के  एक  कर्मचारी
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 को  श्रेणी  111  से  श्रेणी  11  में  पदोन्नत  इसलिए  नहीं  की  जा
 सकी  क्योंकि  उसके  विरुद्ध  a  अपील

 नियमों  के  करं  तगत  कार्रवाई  की  गयी  है  ।

 औषधियों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का  आयत

 3768.  श्री  के०  मानना  :  क्या  रसायन  और  उं रक  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  को  कभी  भी  औषधियों  के  लिये  प्रौद्योगिकी  के  आधार  पर  निर्भर  रहना

 क्या  हमारे  अपने  अनुसंधान  कौर  विकास  प्रयास  विदेशों  में  विकसित  प्रौद्योगिकी  का

 बिला  नहीं  कर  सके  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  चालू वर्ष  के  दौरान  किसी  श्रौषध  एकक  के  निर्माण
 में  सुधार  के  लिये

 प्रौद्योगिकी  के  विकास  sara  हेतु  नये  ठेकों  के  बारे  में  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 रसायन और  उर्वरक  ay  पी०  सी  ०  सेठी  )
 :  श्रौषध  उद्योग  बहुत  अनुसंधान

 उनमुख  है  कौर  इस  उद्योग  के  विकास  के  लिये  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  का  होना  अनिवार्य  है  ।  विषय  जिनके

 लिये  कम्पनी  प्रौद्योगिकी  के  आयात  पर  fat  र  रहना  जारी  रखेंगी  ।  उनका  पता  लग  चुका  है  ।

 सरकारी  क्षत्र  में  देश  के  भ्रन्तगं  त  प्रतूसघान चव्य  एण्ड  विकास  बेस  को  सुदृढ़  किया जा  रहा  है  |

 हाल  ही  में  मैसर्स  एस  ०ए०एल ०  ने  स्ट्रैप्टोमाइसीन  प्रौढ़  पैंसिलिन के  निर्माण  के  लिये  मैसर्स
 ग्लैक्सो  कौर  जापान  के  मैसर्स  टोपो  जोजो  से  अलग  सुधरे  ट्रेनों  को  प्राप्त  किया  है  ।  जब  कि  मैसर्स

 ग्लैक्सो से  स्ट्रेन  निःशुल्क  प्राप्त हुये  हैं  कौर  मैसर्स  टोपो  जोजों से  स्ट्रेन  कुल  यू०  एस०  डालर

 की  लागत  पर  खरीदे  गये  हैं  ।

 Charges  against  219  employees  removed  from  service
 3769.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  Government  have  dismissed  219  employees  from  service  for  participating  in
 the  strike  of  1974  after  rejecting  their  appeals;  and

 (b)  if  so,  the  charges  on  which  they  have  been  removed  from  service  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA
 SINGH):  (a)  No  railway  employees  was  dismissed/removed  from  service  for  mere  pattici-
 pation  in  the  railway  strike  of  May  1974.  But  employees  held  guilty  of  gross  misconduct  for
 having  indulged  in  acts  of  extreme  indiscipline  in  complete  disregard  of  the  law  of  the  land  and
 violation  of  clear  orders,  were  suitably  dealt  with.  After  the  strike  was  called  off  unconditionally
 the  Government  took  a  sympathetic  view  and  based  on  individual  appeals,  all  cases  were  reviewed
 by  the  competent  authority.  Depending  on  the  merits  of  each  case,  16,086  out  of a  total  of  16898
 employees  whose  services  were  dispensed  with,  have  so  far  been  taken  back  to  duty.  This  is  a
 continuing  process.  Out  of  the  remaining  812,  49  have  not  appealed,  2  are  not  interested  in  rail-
 Way  service  and  486
 back  to  duly.

 have  gone  to  the  Court,  Icaving  a  balance  of  275  who  have  not  yet  been  put

 (b)  Dismissals/removals  have
 intimidation,

 generally  been  on  grounds  of:  misconduct  relating  to  serious
 sabotage,  violence  and  threats  of  violence.

 Retrenchment  of  substitutes  and  casual  workers  on  Eastern  and  North-East
 Frontier  Railways

 3770,  SHRI  RAM  ब  कत् AVA  TAR  i
 to  stale

 SHASTRI:  Will  the  Min  ster  of  RAILWAYS  be  pleased

 छन
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 (a)  whether  in  the  name  of  providing  employment  to  the  candidates  belonging  to  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  in  Eastern,  No ANU,  rth-East  Frontier  and  some  other  railways,  the  sub-

 stitutes  and  casual  railway  workers,  who  have  been  working  there  for  many  years  are  being
 retrenched;

 (b)  whether  he  has  received  complaints  in  this  regard;

 (c)  if  so,  the  facts  thereabout;  and

 (0)  the  reaction  of  Government  thereto ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA

 SINGH)  :  (a)  to  (6)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 दि  स्मिथ  स्टे नी स्ट्रीट  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 3771.  श्री  रामावतार  शास्त्री  FAT  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्मिथ  स्टेनीस्ट्रीट  एण्ड  कम्पनी  को  अपने  अधिकार  में  लिये  जाने

 की  अवधि  इस  ag  मई  में  समाप्त  होती  है  ;

 क्या  कुछ  निहित  caret  वाले  लोग  उक्त  कम्पनी  को  इसके  भूतपूर्व  मालिकों  ग्रीवा

 राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  सौंपने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ;  प्र

 क्या  सरकार  ने  कम्पनी  के  भावी  ढांचे  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  है  ?

 रसायन  और  उधर  मंत्री  पी०  सी०  :  से  स्मिथ  स्टेनो स्ट्रीट  कम्पनी  लि  ०

 के  प्रबन्ध की  अवधि  जो  3  1976  को  समाप्त  होने  वाली  वहू  एक  वर्ष  तक  कौर  अर्थात  3

 1977  तक  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 रेलवे  में  नैमित्तिक  कर्मचारियों  को  खपाया  जाना

 3772.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेलवे  के  नैमित्तिक  कर्मचारियों को  खपाने  के  सम्बन्ध  में  शनि र तम  निर्णय ले

 लिया है  ;

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  ;  शर

 रेलवे  में  इस  समय  कितने  नैमित्तिक  कमेंट्री  कार्य  कर  रहे

 रेल  मंत्रालय  म॑  उप्संत्री  बूटा  :  (*)  कौर  निर्णय  लिया
 गया  है  कि  रेलों  पर

 बड़ी  संख्या  में  चौथे  दर्जे  की  रिक्तियां  उन  नैमित्तिक  श्रमिकों  कौर  एवजी  कर्मचारियों  से  छानबीन  करके

 भरी  जिन्होंने  4  महीने  की  लगातार  सेवा  पूरी  कर  ली  है  ।  इस  प्रणाली  को  लागू  करने  के

 1.  1  लाख  नैमित्तिक  श्रमिकों  एवजी  कर्मचारियों  को  चौथे  दर्जे  के  नियमित  पदों  में  समाहित  किया  जा

 चुका है  तथा  प्राय
 21000  कर्मचारियों  की  छानबीन  की  जा  चुकी है  जिन्हें  समाहित  किया  जाना  है  ।

 लगभग 2.  5  लाख

 रेलवे  प्रशासन  द्वारा  कर्मचारियों  की  मांगों  को  क्रियान्वित
 किया  जाना

 3773.  श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को  पता  है

 कि  भारतीय  रेलवे  कर्मचारी  संघ  ने  अपने  हाल  की  रिपोर्ट  में  यह
 नोट  किया  है  कि

 दें  चोरियों
 की  उन  मांगों  की  भी  क्रियान्विति  में  विलम्ब  हो  रहा  है  जिन्हें  सरकार  ने  मई
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 1974  की  हड़ताल  होने  पूर्व  भ्रप्रैल  बातचीत  के  दौरान  स्वीकार  कर  लिया  ak

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  स  उप  मंत्री  बूटा  :  शौर  मई  1974  हड़ताल से

 पहले  समझौता  वार्ता  के
 दौ

 रान  स्वीकार  कर  ली  गयी  6  मुख्य  मांगें  प्रौढ़  उनकी  वर्तमान  स्थिति  संलग्न

 विवरण  में  बतायी  गयी  है  ।

 विवरण

 स्वीकार  की  गई  मांगें  विमान  स्थिति

 (1)  मियाभाय  पंचाट  का  कार्यान्वयन  (1)  काम  के  घंटों के  बारे  में  झ्रावश्यक  आदेश

 पहले  ही  दिये  जा  चुके  हैं  र  उन्हें

 कवित  किया  जा  रहा  है  ।  जहां  तक  ग्न्य

 बातों  का  सम्बन्ध  उनकी  सिफारिशें

 लागू  कर  दी  गयी  हैं  ।

 (2)  तीसरी  ate  चौथी  श्रेणी  के  पदों  की  संवर्ग  (2)  इन  प्रस्तावों  को  सरकार  ने  हाल  ही  में

 समीक्षा  झर  उनका  ग्रेड  बढ़ाना  |  भ्रनुमोदित  कर  दिया  है  कौर  इन्हें  कार्यान्वित

 किया जा  रहा  है  ।

 (3)  वेतन  आयोग की  सिफारिशों  के  ढांचे  के  (3)  कार्य  मूल्यांकन  तकनी  क  में  प्रशिक्षण के

 लिये

 भीतर  का  काम  का  मूल्यांकन  चुने  हुए  कर्मचारियों  को  तैनात  किया  जा

 रहा है  ।

 (4)  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  (4)  उत्पन्न  होने  विभिन्न  असंगतियों

 परिणामस्वरूप  उत्पन्न  होने  वाली  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  असंगति

 तियों  को  टूर  करना  |  समिति  नियुक्त  की  गयी  थी  जिसमें

 कारी  कौर  मजदूर  संघों  के  प्रतिनिधि

 शामिल थे  ।  समिति  ने  शीरानी  रिपोर्ट  पेश

 कर  दी  है  जिस  पर  अग्रता  के  ग्रा धार  पर

 कार्यवाही की  जा  रही  है

 (5)  नैमित्तिक  श्रमिकों  के  नियोजन  के  सम्बन्ध  में
 (

 5)  लागू  कर  दिये  गये  हैं
 ।

 कुछ  मुद्द े।

 (6)  जिन  रेलवे  बस्तियों  में  रेल  कर्म  चोरियों  के  (6)  उचित  दर  की  दुकानें  लगभग  ऐसे  सभी

 300  से  अधिक  परिवार  रहते  हैं  उनमें  स्टेशनों पर  खोल  दी  गयी  हैं  जहां  300

 उचित  दर  की  दुकानें  खोलना  |  से  अधिक रेल  कर्मचारी  नियुक्त हूं  ।  इस
 समय  ऐसी  1318  दुकानें  हैं  ।  इनमें  से

 419  दुकानें रेल  कर्मचारी  उपभोक्ता

 सहकारी  समितियों द्वारा  प्रौढ़  899  दुकानें
 राज्यों  द्वारा  प्राधिकृत  व्यापारियों  द्वारा

 चलायी  जा  रही  है ं।
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 <=

 भाड़े  एवं  किराए  के  एन री क्षण  के  लिए  विशेषज्ञ

 ह

 समिति

 3774.  श्रीमती  पादती  कृष्णन
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम

 क्या  सरकार  लागत  तथा  लाभ  के  आधार  पर  रेलों  के  भाड़े  एवं  किराया  ढांचे  की  पूर्ण

 जांच  के  लिए  एक  विशेषज्ञ
 समिति

 की  स्थापना  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन हैं  भ्र ौर  इसके  भ्र पना  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर

 देने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बूटा  fag):  प्रौढ़  रेल  भाड़ा  ale  किरायों  की

 पुनर्रचना  के  लिये  एक  उच्चाधिकार  विशषज्ञ  समिति  की  नीय  क्ति  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 निर्वाचन  का  आयोजन

 3775.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ary  कि  :

 क्या  श्रापात  स्थिति  की  विद्यमानता  निर्वाचन  आयोजित  कराने  के  माग  में  कोई  कानूनी

 रोक  नहीं

 यदि नज  तो  क्या  सरकार  1976  में  निर्वाचन  आयोजित  कराने  पर  विचार  कर  रही  है

 कौर

 क्या  सरकार  ने  1971  की  जनगणना  के  आधार  पर  देश  में  अ्रद्यतन  मतदाता  सूची  तैयार  कर

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  संचालक  स  राज्य  संतरी  ato  ए०  सईद  मुहम्मद )
 wares  काल  के  दौरान  निर्वाचन  कराए  जाने  के  लिए  कोई  कानूनी  रोक  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  इस  विषय  में  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया  है  ।

 1971  की  जनगणना  के  आधार  पर  पिसी  सित  सभीਂ  निर्वाचन  क्षेत्रों  की  निर्वाचक

 वलियों  को  तारीख  1  1975  को  meat  तिथि  के  रूप  में  rare  पुनरीक्षित  किया  गया
 रोक  1975  के  दौरान  उन्हें  श्री तिम  रूप  से

 प्रका  शित  किया  जा  चुका  है  ।  निर्वाचक  नामावलियों  को

 तारीख  1  1976  को  रहता  तिथि  के  रूप  झ्राधार  मानकर  पुनरीक्षित  किया  जा  रहा  है

 झर  1976  में  उनको  भ्रम  तिम  रूप  से  प्रकाशित  कर  देने  का  विचार है  |

 रायबरेली-लखनऊ  और  रायबरेली  कानपुर  के  बीच

 दोहरी  रेलवे  लाइन

 3776.  श्री  राजदेव  सिंह
 :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 लाइन  कानपुर  को  रायबरेली  के  साथ  जोड़ती  है  ;

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  रायबरेली  जिले  में  दौरा रा  बिछाई  गई  दालाम  रेल

 यदि  तो  कानपुर  ate  रायबरेली  के  बीच  कौर  रायबरेली  से  बरास्ता  लखनऊ  कानपुर
 तक  रेलवे  लाइन  की  किलोमीटर  में  लम्बाई  कितनी  होगी  ;  कौर
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 क्या  रायबरेली  के  प्रौद्योगि करण  को  दृष्टि  में  रखते  हुये  सरकार  का  विचार  रायबरेली  श्र

 लखनऊ  गैर  रायबरेली  झ्र ौर  कानपुर  के  बीच  दोहरी  पटरी  बिछाने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय  सं  उप  मंत्री  बूटा  जी  ai

 डलमऊ-दरियापुर  के  रास्ते  कानपुर  से  रायबरेली  तक  की  फिर  से  बिछायी  गई  लाइन  की

 मार्ग  की  लम्बाई  128.  68  किलोमीटर  कौर  लखनऊ  के  रास्ते  मार्ग  की  लम्बाई  149.  32

 मीटर

 जी  नहीं  ।

 अराजपत्रित  कर्मचारियों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए

 रेलवे  बजट  से  धनराशि  की  व्यवस्था  करना

 3777.  श्री  राजदेव  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रराजपत्नित  संवर्ग  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  वर्ष  197  6-77  के  रेलवे  बजट  में  धनराशि

 की  व्यवस्था  की  गयी  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इसे  किस  तारीख  तक  कार्यान्वित  किया  जायेंगी  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  बूटा  जी

 रेलों  पर  श्रराजपत्नित  संवर्गों  की  पुनर्संरचना  की  योजना  की  स्वीकृति  सरकार  द्वारा  दी

 जा  चुकी  है  कौर  इसे  शीघ्र  ही  कार्यान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है  ।

 रेलवे  स  खान-पान  का  पृथक  विंग

 3778.  श्री  एस०  सा० टे  क्या  रेल  मंत्नी यह  बताने  की  कपा ८  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  प्रशासन  में  एक  पृथक  बिंग  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जो  खान  पान

 की  झ्रावश्यकताग्रों  तथा  समस्याओं  के  प्रति  पर्याप्त  तथा  समय  पर  ध्यान  दे  सकें  ;  सनौर

 क्या  खान  पान  विभाग
 को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  कोई  aa  कार्यवाही  की

 जा  रही है  ?

 रेल  मंत्रालय  सं  उप  मंत्री  बटा  fag):  खान-पान  सम्बन्धी  मामलों
 की  देख

 सोनिता भाल  के  लिए  रेलों  के  मुख्य  वाणिज्यिक  अ्रधीक्षक  ना  HAAN  एक ‘Ss  पन
 man  विभाग  पहले से  ही

 मौजूद  है  ।

 एक विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 गाड़ियों  ate  प्लेट  फार्मो  पर  खान-पान  सेवायों  में  सुधार  लाने  के  लिए  किये  गये

 पूर्ण  उपाय  नीचे  दिये  गये  हैं
 x

 (1)  सेवा  में
 ast
 wal  लाने के

 अज
 उद्  aq  से  खान-पान  इकाइयों  में  गर्म  इन्सुलेटेड

 पीसने  की  मशीनें  शादी  जैसे  आधुनिक  पाक  तकनीकों  कौर
 सन्तों  की  व्यवस्था  कर  दी  गयी
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 (2)  बम्बई  के  खानपान  संस्थान
 में

 खान-पान  विभाग  के  कर्मचारियों  को
 बारी-बारी

 से  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 (3)  अच्छी  विभागीय  इकाइयों  द्वारा  weer  किस्म  का  सामान  उपलब्ध  कराया

 जाता  है  कौर  गेंहूं  ,  चावल  we  जैसे  आवश्यक  सामान  सरकारी

 स्त्रोत  से  उपलब्ध  कराये  जाते  है ं।

 (4)  परम्परागत  भो जतयंनों तों  के  विलष्ट  स्थानों  में  पकाने  अरर  धोने  का  काम  बन्द

 कर  दिया  गया  है  अर  उसके  स्थान  पर  मागं  में  स्थापित  अ्राधनिक  रसोइयों

 में  तैयार  किया  गया  के  लिए  तैयारਂ  '  भोजन  लेने  की  प्रणाली  चलायी

 गयी  इस  प्रकार  स्वास्थ्यप्रद  बेहतर  किस्म  के  भोजन  की  व्यवस्था  हो  पायी

 है  ह
 है  |

 (5)  qu  के  कष्ट  से  बचने  के  लिए  गैस  का  चुल्हा  लगाकर  कौर  पैट्रिक  कारों  की

 सफाई  में  सुधार  के  लिए  उसके  अन्दर  लेमीनेटिड  चादर  की  व्यवस्था  करके  उनके

 ढांचों  में  परिवर्तन  कर  दिया  गया

 (6)  अनेक  स्टेशनों  पर  स्वच्छ  किस्म  के  पोलीथीन  की  थैलियों  पैक  किये  गये  सस्ते

 भोजन की  व्यवस्था  की  गयी

 (7)  विभाग  तथा  ठेकेदारों  द्वारा  चलायी  जा  रही  विभिन्न  खोमचा  इकाईयों

 की  अचानक  जांच  की  जाती

 सरकारी  काय  के  लिए  संघीय  तथा  क्षेत्रीय  भाषाओं

 का  प्रयोग

 3779.  थ्री  एस०  Mo  सामन्त :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 रेल  विभाग  में  सरकारी  कार्य  के  लिए  भझ्रधिकारियों  द्वारा  सरकारी  कार्य  में  संघीय

 भाषा
 तथा  क्षेत्रीय

 भाषाओं
 के

 प्रयोग  की  वांछनीयता  के  प्रति  रेल  प्रशासन  का  विचार  अधिकारियों

 को  किस  प्रकार  प्रोत्साहित  करने का

 प्रंग्रेजी  भाषा  को  छोड़कर  उस  का  विकल्प  स्वीकारने  के  सभी  स्तरों  पर  रेल

 यों  की  उपेक्षा  दूर  करने  में  रेल-प्रशासन  कहां  तक  सफल  ह  कौर

 क्या  इस  बारे  में  कोई  प्रोत्साहन  भी  दिए  जा  रहे

 रेल  मंत्रालय  सें  उपयंत्री  बूटा  we  सरकार  की  समान्य  नीति

 के  अनुसार  केन्द्र  राजभाषा  हिन्दी  के  प्रयोग  के  लिए  रेलवे  अधिकारियों  को
 ०५

 प्रेरणा  देकर  उनके  रोजमर्रा  सरकारी  काम  में  हिन्दी  के  उपयोग  के  लिए
 प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  स्थित  कार्यालयों  में  ऐसे  अधिकारियों
 कर्मचारियों  के  लिए  जो  अपने  कार्य  क्षेत्र  में  हिन्दी  का  अधिकाधिक  प्रयोग  करते  हैं  उनको  नकद

 पुरस्कार  देने  की  एक  योजना  प्रारम्भ  की  गयी  है  ।  ग्रहिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  स्थित  कार्यालयों  में
 भी  इस  योजना  को  लागू  करने

 का  प्रश्न  विचाराधीन  है  कौर  इस  बारे  में  गह  मंत्रालय  से  परामर्श
 किया  जा  रहा  रेल  प्रशासनों  ने  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने के  लिए  भी  कदम

 उठायें  हूँ  ।  रेल  परिसरों  में  साइन  बोर्डों  कौर  सुचना  यात्री  कौर  प्लेटफार्मो  स्टेशनों
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 wa  —  क  ज

 के  areal  aaa  मे  cha  भाषाओं  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  a  कुछ  रेलवे  फर्मों

 । को  तीन  भाषियों  अर्थात  अंग्रेजी  हिन्दी  शौर  क्षेत्रीय  भाषा  में  जारी  भी  किया  जा  रहा  हैं

 सभी  स्तरों  पर  waist  के  स्थान  पर  राजभाषा  हिन्दी  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  किये

 जा  रहे  प्रयासों  का  शभ्रच्छा  फल  मिलने  लगा  कौर  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  स्थित  कुछ  प्रमुख

 रेल  कार्यालयों  में  इस  समय  60  से  80  प्रतिशत  के  बीच  कार्य  हिन्दी  के  माध्यम  से  किया  जा

 रहा

 रेलवे  सुरक्षा  निधि  से  पंजाब  को  आबंटित  धनराशि

 3780.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  क्या  रेल  मंत्नी  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि

 वर्ष  1975-76  में  रेलवे  सुरक्षा  निधि  से  पंजाब  को  कुल  कितनी  धनराशि  का

 आवंटन  किया  गया  गया  :  अर

 उक्त  धनराशि
 से

 उस  राज्य  में  किस  प्रकार  के  सुरक्षा  कार्य  किये  गये  कौर  इन

 कार्यों
 के

 संबंध  में  श्री  तक
 क्या  प्रगति  हुई  है

 ?

 रेल  संग्रहालय  में  उप  मंत्री  बूटा  :
 1975-76

 के  दौरान  उपयुक्त  कार्यो

 केलिए  61.57  लाख  रुपये  के  at  की  प्रतिपूर्ति के  लिए  श्रनमोदनपत्र  जारी  कर  दिये

 गये

 लुधियाना  में  एक  ऊपरी  सड़क  पुल  कौर  मोगा  में  एक  निचले  सड़क

 रोक  40  समपारों  पर  चौकीदार  तैनात  करना  /  स्तर  उंचा  करने  की  व्यवस्था  से  सम्बन्धित

 जिन  दो  कार्यों  के  लिए  इस  निधि से  वित्त  प्रबन्ध  किये  गये  थे  वे  पुरे  हो  गये

 स्टेशनों  विभागीय  खान-पान  एजंसियां

 3781.  श्री  राम  भगत  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  सभी  प्रमुख  स्टेशनों  पर  विभागीय  एजेन्सियों  को  समाप्त  करने

 के  प्रश्न  पर  विचार कर  रही  है  ;  र

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 fave  है रेल  संग्रहालय  में  उप  मंत्री  बूटा  हुन  }  जी नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खतरा  बिक्री  स्थलों  की  संख्या  बढ़ाने  को  योजना

 3782.  श्री  पी०  गंगा  देब
 कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 शी  के०  प्रधानी

 क्या  उनके  मंत्रालय  की  के  वितरण  के  लिये  बिक्री  स्थलों  की  संख्या  बढ़ाने  की  योजना
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 यदि  तो  ध  1976  ara  तक  कितने
 ग्रामीण  वितरण  केन्द्रों  की  स्थापना

 की  जायेगी  ;

 क्या  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  adam  खुदरा
 पेटोलिय
 प्पा  उत्पाद  बिक्री  केन्द्रों

 को  बहु-प्रयोजनीय  वितरण  केन्द्रों  में  बदलने  की  योजना  प्रारम्भ  की  गई  कौर

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जियाउरंहम!न  :

 1976
 के

 तरन्त  तक  ग्रामीण  कौर  अद्ध  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  तेल  कम्पनियों  द्वारा  लगभग

 400  फुटकर  पम्पों  को  agers  वितरण  केन्द्रों  में  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 और  :  जी  हां  ।  इण्डियन  aaa  कारपोरेशन  पेट्रोलियम
 कारपोरेशन  fro  इण्डो-बर्मा  पेट्रोलियम  fro  कम्पनी  गौर  भारत  रिफाइनरी  लि०  ने  ग्रामीण

 गौर  अ्रदुध-प्रामीण  क्षेत्रों  में  अपने  अधिकांश  yeas  पम्पों  को  बहु-उद्देश्य  ग्रामीण  वितरण  केन्द्रों

 में  परिवर्तन  करने  का  कार्यक्रम  जारी  किया  विभिन्न  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  अलावा  ये  केन्द्र

 ग्रामीण  जनता  द्वारा  अपेक्षित  कई  पदार्थों  शर  सेवाएं  जैसे  कि  प्रमाणित  बीज  उवेरक  र  ग्न्य

 कुकी  सम्बन्धी  भी  निवेश  भ्र ौर  wea  पदार्थ  जैसे  कण्ट्रोल  का  सामान्य

 वनस्पति  कौर  खाना  पकाने
 का

 तेल  डिब्बों  साइकिलों के  लिये
 टायर  कौर

 ट्रक्टर के  टीमें  सेल
 ae  को  भी  बेचेंगे  ।  कुछ  केन्द्रों  में  अंशकालिक  के  आधार  पर  डाक्टरों

 की  पेवाश्रे  की  भी  व्यवस्था  की  गई

 Modernisation  of  tracks  of  North-Eastern  Railway

 3783.  SHRI  K.  MADHUKAR  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  the  places  on  North-Eastern  Railway  where  modernisation  of  track  is  being  taken  up  using
 pre-stressed  Concrete  sleeper  pack  technique  and  the  period  within  which  the  entire  railway  track
 is  likely  to  be  modernised  in  that  zone  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA
 SINGH):  There  are  no  proposals  for  the  modernisation  of  track  with  prestressed  concrete
 sleepers  and  mechanised  packing  techniques,  on  the  North-Eastern  Railway,  which  is  mainly  a
 metre-gauge  system.  Track  modernisation  programme  is  mainly  confined  to  G.  coutes,
 carrying  heavy  traffic  densities  and  high  speeds,  where  the  higher  investments  on  modernisation
 are  expected  to  give  maximum  returns  in  the  quickest  possible  time.

 औषधियों  के  उत्पादन  के  लिए  प्रौद्योगिकी

 कै 3784.  श्री
 भाऊ  साहिब  धारणकर  .  क्या  रसायन  और  उबरकर  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  ही  उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  के  बल  पर  भारतीय  भेषज  ake  औषध  निर्माण

 उद्योग  मूलभूत  भाषणों  ate  प्रतिजीवाणु  तथा  अन्य  श्राद्धों  के  उत्पादन  में  पश्चिमी  देशों  एवं

 wea  उन्नत  देशों  से  प्रतियोगिता  करने  की  स्थिति  में  है  }

 यदि
 तो  प्रौद्योगिकीय  क्षेत्र  में  इस  बड़ी

 कमी  को  दूर  करने  तथा  आधुनिक

 तथा  अ्रनिवाय  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  के  लिये  क्या  कदम  र  है  ताकि  औषध
 प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र

 में  देश
 को

 आत्मनिर्भर बनाया  जा  सके  ;
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 इस  क्षेत्र में  हमें
 ग्रात्मनिभर  बनने

 तथा  देश  में  कार्यरत  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  से

 am  fara  जाने  में  कितना  समय  लेगा

 ध  उद्योग रसायन  और  उधर  nar  प.०  सी०  से

 matin  oda  उन्मुख  है  कौर  इस  उद्योग  के  विकास  के  लिये  अध्ययन  प्रौद्योगिकी
 का

 होना

 नितान्त  आवश्यक जिन  मदों  के  लिये  देश को  कछ  समय  कौर  प्रौद्योगिकी  के
 यात

 पर  निभर  होगा  उन  मदों  का  तकनीकी  विशेषज्ञो  द्वारा  निम्न  प्रकार  पता  लगाया

 जिन  मदों  के  उत्पादन  के  लिये  प्रौद्योगिकी उपलब्ध  है  लेकिन  उसमें
 विकास

 की
 प्रक्रिया  की  आवश्यकता  >  |

 जिन  मदों  के  लिये  इस  समय प्रौद्योगिकीਂ  देशीय  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  उनके

 लिये  ऐसी  प्रौद्योगिकी  को  शीघ्रता  से  श्रधिप्ठापित  करने  six  उसका  देश  में  ही  ate  विकास

 करने  की  श्रावश्यकता  होगी  war  कार्यवाही  निरन्तर  रूप  से  चलने  वाली  है  प्रौद्योगिकी

 के  मामले  में  पूर्ण  रूप  से  me  निर्भरता  के  लिये  कोई  समय-बद्ध  कार्यक्रम  नहीं  बनाया  जा

 सकता है

 सिंदरी  उवबंरक  कारखाने  का  आधुनिकीकरण

 3785.  श्री  भाऊ  साहेब  धामन कर  :  क्या  रसायन  और  vars  मंत्री  यह  बताने  की

 नन  हनन कपा  करा  न

 सिंदरी  gaze  के  आधुनिकीकरण  की  योजना  की  क्रियान्वित  के  लिये

 उत्तरदायी  एजेंसी  का  नाम  क्या है  कौर  क्या  सल्फ्यूरिक  श्रम्ल  ट्रिपल  फास्फेट  ae  फास्फोरिक

 जैसे  नये  संयंत्रों  की  स्थापना  के  बारे  में  वैज्ञानिक  व्यवस्था  करने  के  लिये  किसी  विदेशी  सहयोग

 की  मांग  की  गई  गैर

 (a)  आधुनिकीकरण  कौर  वैज्ञानिक  व्यवस्था  योजनाओं  सम्बन्धी  कार्य  पुरा  होने  के
 बाद

 कितनी  विदेशी  ast  बचने  का  अनुमान  है
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  पी०  mio  :  feed  आधुनिकीकरण  योजना

 को  फर्टिलाइज़र  कारपोरेशन  श्राफ  इडिया  का  योजना  ale  विकास  प्रभाग  कार्यान्वित  रहा

 है  ।  feed  श्राधनिकीकरण  के  अमोनिया  संयंत्र  के  लिये  लाइसेंस  at  मल  इंजीनियरिंग

 तथा  विस्तृत  इंजीनियरिंग में  सहायता  पश्चिमी  जर्मनी  के  vet  तथा  यूरिया  संयंत्र  के

 लिये  इटली  के  मैसेज  टेकनिमांट  द्वारा  सप्लाई  की  जा रही  है  ।

 सुन्दरी  आधुनिकीकरण  योजना  के  अ्रतिरिक्त  सुन्दरी में  सुव्यवस्थीकरण  परियोजना
 का

 कार्य  भी  हाथ  में  लिया  गया  है  ।  सुव्यवस्थीकरण योजना  के  अन्तर्गत  सामरिक  एसिड  संयंत्र  के  लिये

 डिजाइन  तथा  आयातित  उपकरण  बलगेरिया  से  तथा  फास्फोरिक  एसिड  संयंत्र  के  लिये  बेलजियम

 से  प्राप्त  किये  जा  रहे  है  ।  टाइप  सुपर फास्फेट  संयंत्र  कारपोरेशन  के  योजना  तथा
 विकास  प्रभाग  द्वारा  डिजाइन  दिया  गया  है  ।

 fared  आधुनिकीकरण  तथा  सुव्यवस्थीकरण
 गनलेजसाउजं AIT  के  प्रारम्भ  होने  पर  विदेशी
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 मुद्दा  की  बचत  वर्तमान  उर्वरक  मूल्य  पर  कच्चे  माल  के  mara  किये  जाने  तथा  पुर्जों  के

 रक्षण  के  पश्चात  लगभग  25  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  होगी  ।

 Running  of  Tinsukia  Mail

 +3786.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHURY  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  ‘Tinsukia  Mail’  earlier  running  via  Gaya  has  been  diverted  to  run  via  Patna

 whereas  Gaya  and  Bodh  Gaya  are  cities  of  international  inmportance  and  tourists  and  visitors

 from  all  over  the  country  and  abroad  visit  these  places  daily;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  reconsider  the  matter;  and

 (c)  whether  the  question  of  stopping  Rajdhani  Express  at  Gaya  is  also  being  considered .
 in  view  of  the  foreign  tourists  visiting  the  city  daily  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  BUTA

 SINGH):  (a)  Tinsukia  Mail  was  originally  scheduled  to  run  via  Patna  on  three  days  in  a  week.

 While  increasing  the  frequency  of  this  train  to  5  days  in  a  week  from  1-11-75  ‘due  to  operational
 reasons  the  additional  two  trips  were  run  via  Gaya  purely  as  a  temporary  messure,  With  the

 development  of  additional  terminal  facilities  in  Delhi  area,  the  frequency  of  this  train  was  further
 increased  to  daily  by  changing  its  timings  and  all  the  trips  are  now  scheduled  to  run  via  Patna.

 (b)  No.

 (c)  No,

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 परिसीमन  1972  के  wana  अधिसूचना  और  1974  के  दौरान  विधान

 सभाओं  के  लिए  हुए  चुनाव  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  ।

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  To  सैयद  :

 में  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  परिसीमन  1972  की  धारा  11  की  उपधारा  (2)  के  wera

 ना  संख्या  सा०  बाण  156  (So)  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  दिनांक

 3  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  पंजाब  राज्य

 के  सम्बन्ध  में  परिसीमन  ara  के  दिनांक  24  1975  के  area  संख्या  41  में  कतिपय

 शुद्धियां की  गई
 में  रखा  गया  |  देखिये  सं०  एल ०  Zio  10822/76]

 (2)  वर्ष  1974  में  उत्तर  प्रदेश  ak  पांडिचेरी  विधान

 aaa के  लिए  हुए  सामान्य  निर्चाचनों  के  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०
 10823/76
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 तेल  तथा  प्राथमिक  गेस  अयोग  का  वर्ष  1  Jf
 HOA  -75  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  प्रतिवेदन  समीक्षा

 पेट्रोलियम  मंत्रालय में  उप  संतरी  ज़ियाउर्रहमान  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा

 पटल  पर  रखता हूं

 (1)  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  ग्रा योग  1959 की  धारा  22  की  उपधारा

 (4)  के  साथ  पठित  धारा  23 की  उपधारा  (3)  के  श्रन्तगंत

 तिक  गैस  आयोग
 के

 वर्ष  1974-75  के  तथा
 उसकी  सहायक  कम्पनी

 ध  इण्डिया  प्राइवेट  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1974  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा
 प्रमाणित  लेखे

 तथा
 अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति ।

 (2)  उपर्युक्त  प्रतिवेदन  पर  सरकार  की  समीक्षा  तथा  भ्रंग्रेजी  की

 एक  प्रति

 में
 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी

 ०  10824/76]

 रेल  भंडागारण  और  स्थान  शुल्क  संशोधन  नियम

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  fag):  मैं  भारतीय  रेल  1890  की

 धारा  47  के  भ्रन्तगंत  जारी  किये  रेल  शौर  तीसरा  संशोधन

 1976  तथा  wast  की  एक  जो  दिनांक  24  1976

 के  भारत  के  राज पत्न  में
 भ्र धि सुचना  संख्या  ato  झ्ा०/504 में प्रकाशित हुए थे में  प्रकाशित  हुए  थे  सभा  पटल  पर

 रखता हूं

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०
 टी०  10825/76 |

 अनुदानों  को

 DEMANDS  FOR  GRANTS,

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय

 अध्यक्ष  महोदय  :  गरब सभा  इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  की  मांगों पर  चर्चा  करेगी  ।

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  सुखदेव  :  में  भी  बोलना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  :  मंत्री  से  पहले  बोल े।

 SHRI  JAGANNATH  MISHRA  (Madhubani):  There  is  no  doubt  that  the  hon-Minister
 has  fully  utilised  his  capability  and  capacity  to  run  the  Ministry  of  Steel  and  Mines.

 We  have  invested  nearly  Rs.  2000  crores  in  the  Steel  industry.

 The  Railway  Ministry  is  providing  suffici
 portation  of  iron.

 t  number  of  wagons  for  the  movement  and  trans-
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 The  pace  of  production  of  steel  has  gone  up  during  the  emergency  because  of  peaceful

 atmosphere  prevailing  in  the  country.

 There  is  no  doubt  that  Minister  has  been  working  at  a  very  ambitious  25  years  plan  for  the

 steel  industry.  Perhaps  the  plan  has  already  been  drawn  up  but  it  has  not  yet  been  finalised.
 As  soon  as  it  is  finalised  Government  will  implement  it.

 Presently  we  are  producing  5  -7  million  tonnes  of  steel  in  the  country.  It  is  a  happy  develop-
 ment  that  our  imports  are  coming  down  and  we  have  started  exporting  some  items.

 Amount  of  Rs.  517  crores  is  required  for  the  Salem  project.  But  according  to  the  experts
 if  even  an  amount  of  Rs.  116  crores  is  made  available  it  will  be  enough  for  setting  up  a  rolling
 mill  for  production  of  about  30  to  35  thousands  tonnes  of  rolled  stainless  steel  sheets.  This  should
 be  sympathetically  considered.

 Our  steel  production  will  be  9-86  million  tonnes  by  the  end  of  fifth  plan  whereas  our  con-
 sumption  will  be  7-65  million  tonnes.  Thus  we  will  be  in  a  position  to  export  some  steel  and
 earn  valuable  foreign  exchange.  The  financial  position  of  the  Iron  Ore  Board  is  not  sound.
 Some  concrete  steps  should  be  taken  to  improve  it.

 So  far  as  Bokaro  Steel  Plant  is  concerned,  it  will  be  able  to  produce  5,70,000  tons  saleable
 steel  this  year  which  is  no  mean  achievement.  Very  soon  about  300  ancillary  industries  will  be
 set  up  around  that  Plant  whereby  a  large  number  of  people  will  be  able  to  get  employment.

 It  is  a  matter  of  great  satisfaction  that  provision  has  been  made  for  workers  participation  in
 the  management  of  all  the  steel  plants.  Also,  housing  water,  electricity,  medical  and  transport
 facilities  have  been  provided  to  the  workers.  Government  should  also  try  to  set  up  holiday
 homes  for  the  workers  as  is  done  in  the  Western  countries.  The  private  sector  steel  undertakings
 should  be  nationalised.

 SHRI  DAMODAR  PANDEY  (Hazaribagh):  All  the  speakers  who  spoke  before  me
 praised  the  Minister  and  also  the  functioning  of  his  Ministry.  They  really  deserve  all  the  praise
 for  the  work  done  during  the  last  few  years.  There  is  no  doubt  that  the  production  of  steel  has
 gone  up  considerably  and  this  is  as  a  result  of  the  efficient  handling  and  guidance  provided  by  the
 Minister.  But  we  want  the  Minister  to  take  some  more  concrete  steps  whereby  even  the  remain-
 ing  drawbacks  of  this  department  could  be  removed.

 We  have  large  deposits  of  iron  ore  in  the  country.  But  its  production  is
 not  proceeding  on  right  lines.  If  we  think  that  our  deposits  are  inexhaustible  then  itis  a  big
 misunderstanding  and  I  will  like  the  Government  not  to  be  its  victim.  At  present  our  private
 sector  proprietors  threw  away  the  iron  with  less  than  50  per  cent  ore  content  in  the  flelds  whereas  in
 America  even  iron  with  35  percent  ore  content  is  being  mined.  This  will  show  how  much  resources
 we  are  wasting.  This  should  be  avoided.

 The  same  type  of  misunderstanding  is  also  prevailing  in  regards  to  some  other  minerals.
 There  was  a  time  when  we  thought  that  we  are  producing  so  much  manganese  ore  that  we  will
 be  able_to'capture  the  entire  world  market.  We  started  exporting  whatever  black  material
 was  found  and  the  result  was  that  we  lost  the  whole  market.

 Some  mines  of  iron  ore  and  manganese  ore  are  in  the  public  sector  and  some  are  in  the
 private  sector  and  in  the  latter  the  wa
 unfortunate.  Let  all  the  mines  be

 ges  of  the  workers  are  very  low.  This  is  something  very
 nationalised  and  concrete  steps  taken  for  the  welfare  of

 workers.

 So  far  as  copper  is  concerned,  there  is  no  doubt  that  there  has  been  Considerable  increase
 in  its  production.  But  we  would  have  to  consider  as  to  how  long  this  happy  position  would  con-
 tinue.  It  is  very  necessary  that  the  Khetri  and  Ghatshila  smelters  are  fully  utilised.
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 In  Dhanbad  District  there  is  a  lead  smelter  at  Tundu  which  is  very  small.  Now  another

 smelter  is  going  to  be  set  up  at  Vishakhapatnam.  Before  opening  new  smelter  why  should  the

 Government  not  think  of  expansion  of  the  Tundu  smelter  as  that  will  be  more  useful.

 So  far  as  workers  participation  in  management  is  concerned,  it  is  learnt  that  elections  are

 So  far  workers going  to  be  held  in  Khetri  for  this  purpose.  This  is  something  very  serious.
 If

 participation  in  management  has  been  on  the  basis  of  agreement  among  the  trade  unions.

 elections  are  brought  in,  it  will  disturb  the  peaceful  atmosphere  prevailing  in  the  industries.

 SHRI  DHAN  SHAH  PRADHAN  (Shahdol)  I  support  the  demands  of  this  Ministry

 More  attention  should  be  paid  towards  improving  the  condition  of  the  workers  because  they  are

 the  builders  of  the  nation  in  the  real  sence  Preference  should  be  given  to  the  Adivasi  workers

 in  the  coal  mines  because  they  are  more  honest  and  hardworking

 The  old  mine  owners  have  ruined  the  mines  That  is  the  reason  why  so  many  accidents

 are  taking  place  now.  We  should  thoroughly  examine  all  the  mines  and  ensure  safety  of  the

 workers

 Regional  consultative  committee  should  be  set  up  in  the  coal  mines  so  that  local  people
 are  given  preference  in  the  matter  of  recruitment  and  that  area  could  become  prosperous

 श्री  डी०  डी०  देसाई  मांगों  का  समथेन  करते  हुये  मं  कूछ  सुझाव  देना
 चाहता

 हूं  यदि  हमारी  इस्पात
 निर्माण  की  शानदार  परम्परा  रही  है  तो  हमें  विश्व  के  अरन्य  भागों  में

 तैयार  किये  जाने  वाले  इस्पात  की
 तुलना

 में  अपने  देश  में  बढ़िया  इस्पात  बनाने  में  क्या

 नाई  क्या  हमने  बढ़िया  इस्पात  तैयार  कर  लिया है  अथवा  करने  वाले  क्या हम  श्रपनी

 अधिष्ठापित  क्षमता  का  पुरा  उपयोग  कर  रहे

 मंत्रालय  यदि  इस  बात  से  संतुष्ट  है  कि  वह  उतना  तो  उत्पादन  कर  रही है  जितना  10

 वर्ष  पू  कर  रहा था  तो  यह  हमारे  देश  का  होगा  ।  हमें  झपने  उत्पादन  में  काफी  सुधार

 करना  होगा  तथा  गत  वर्ष  हुये  उत्पादन  के  परिणाम  को  बनाए  रखकर  इस  सीमित  सफलता

 से  संतुष्ट  नहीं  होना  चाहिये  |

 इस  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  प्रबंध  कार्यों  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधित्व  का  sera  किया  गया

 है  लेकिन  उपभोक्ता
 की

 क्या  स्थिति  उपभोक्ता  की  खाल  उधेड़ी  जा  रही  है  ?
 उसे  अब  बहुत

 उंची  कीमत  सदा  करनी  पड़  रही है  ।  मंत्री  महोदय  के  विभाग  को  ऐसे  डिजाइनों  के  निर्माण

 के  लिए  fe  उस  डिजाइन  कई  प्रक्रि याप् नों  से  न  गिरना

 पड़े  ।  इससे  लागत  कम  हो  जाएगी ।

 प्रौद्योगिकी  तथा  तकनीकी  जानकारी  के  लिये  विश्व  भर  से  भीख  मांगना  इस  देश  के  लिये

 सचमुच  शर्मनाक  बात  मंत्रालय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  ऐसा  हर  हाल  में  न  करे

 हमें  प्रत्यक्ष  कटौती  पद्धति  को  अपनाना  चाहिये  ।  हमें  इस्पात  संयंत्रों  की  लागत  में  भी  कमी
 करनी  चाहिये  ।  इस्पात  संयंत्रों  पर  बहुत  पैसा  लगाया  जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  क्या  प्रत्यक्ष  कटौती  पद्धति  से  लागत  में  कमी  होगी ?

 ०  डी०  देसाई  :  यही  नहीं  wea  लागतों  में  भी  कमी  होगी ।

 अध्यक्ष  कितनी  कमी  होगी  ?
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 tii  Zio  डॉ०  गर्ग  oU  प्रतिशत  कमी  होगी  ।

 हमने  कई  वर्ष  पहले  भारतीय  एल्यूमिनियम  कम्पनी  को  लाइसेंस  दिया  था  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश

 यह  कम्पनी  पीछे  हट  गई
 ।  मंत्री  महोदय  को  इसकी  जांच  करनी  चाहिये  तथा  पता  लगाना  चाहिये

 कि  इस  array  ने  कार्य  किस  कारणवश  नहीं  शूरू  किया ।

 डेबारी  जिस  प्रद्रावक  का  झ्र धि ग्रहण  किया  गया  है  लेकिन  उसके  उत्पादन  में  समय-समय

 पर  कमी  होती  रहती  है  ग्रोवर  कई  बार  तो  उसने  बिलकूल  काम  बंद  कर  दिया  था  ।  इन  बातों

 पर  बिचार  fear  चाहिये  ।  मुझे  मालूम  नहीं  कि  क्या  मंत्री  महोदय  टिटेनियम

 झर  ऐसे
 wa  धातुओं  के  विकास  की  महता  के

 बारे  में  परिचित  है  क्योंकि  धातुयें  हमारी

 प्रतिरक्षा  के  लिये  बहुत  शभ्रावश्यक है  ।  हमारे  देश  की  दासता  द प्रादभाव न्य  अपने  संसाधनों का

 उपयोग न  करने  के  कारण  था  ।  राज  हम  विकासशील  देशों  की  बात  करते

 वाद  की  बात  करते  हैं  लेकिन  हमें  अपने  सीमित  कार्यों  कौर  कमियों  की  कौर  ध्यान  देना  चाहिए

 क्योंकि  हम  उपलब्ध  संसाधनों  का  अधिकतम  प्रयोग  नहीं  कर

 शी  प्रबोध  चन्द्र  )  :  दूसरे  विश्व  युद्ध  में  ऐसी  स्थिति  बन  रही  थी  कि  जब  भ्रंग्रेजों को
 mot  वंश  को  बचाने  के  लिए  कनाडा  जाने  की  आवश्यकता  पेदा  हो  रही  ।  परन्तु  थोड़े

 से  रायल  एयर  फोर्स  के  कर्मचारियों  ने  अपनी  वीरता  से  उनकी  रक्षा  की  ।  उसी  प्रकार  श्री  चन्द्र  जीत

 यादव  ने  थोड़े  से  निष्ठावान  कार्यकर्ताश्रों  के  सहयोग  से  इस्पात  उद्योग  में  भारी  प्रगति  की  है  ।

 इस्पात  की  प्रगति  के  साथ  उसके  wer  देशों  में  निर्यात  की  समस्या  पेदा  हो  गई  है  ।  खेद

 की  बात है  कि  मैंगनीज  के  प्रति  टन  निर्यात  पर  हमें  3  डालर  की  हानि  पड़ती

 बेशक हम  इससे  विदेशी  मुद्रा  जीत  करते  हैं  ।  जापान  सरकार  ने  तो  माल  को  घटिया  स्तर  का

 कर  उसे  मगर  वापस  भेज  दिया  ।  wa  हमारे  पास  निर्यात  के  लिये  इस्पात  है  परन नत

 हमारे पास  उसे  के  लिये  गिरजे  नहीं  है
 ।

 शिपिंग  उद्योग  उस  पर  ध्यान
 दे

 ।
 मैगनीज

 के  जापान

 को  शभ्रायात  में  ऐसी  कोई  शर्त  नहीं  थी  कि  दाम  विश्व  बाजार  कें  भावों  पर  निर्भर  करेंग े।

 उन्होंने  इस  बात  पर  हमारे  अधिकारियों  का  उपहास  किया  ।  इसलिए  भविष्य  में  ऐसे  करारों

 में
 यह  सम्मिलित  किया  जाय  कि  इस्पात  के  मूल्य  इस्पात  के  विश्व  मूल्यों  पर  निरभर  करेंगे  |

 जब  कोई  व्यक्ति  इमानदारी  से  अपना  दायित्व  निभाता  है  तो  उसे  विशेष  महत्व  दिया

 जाता  है  ।  इसका  wy  है  कि  प्रत्य  अधिकारी  इमानदार  तथा  जिम्मेदार  नहीं  हैं  ।  में  मंत्री  महोदय
 से  निवेदन  करुंगा  कि  उत्पादन  तथा  मंजूरी  में  समन्वय  स्थापित  करें  ।

 आज  ard  स्थिति  में  तो  भय  के  वातावरण  से  लोग  wear  दायित्व  निभा  रहे  यह
 नहीं  कि  उनके  चरित्र  में  सुधार  ot  गया  यदि  पुलिसमैन  ६  को  पकड़ता  है  अथवा  कोई
 अधिकारी  डरपना  कत्तव्य  निभाता  है  तो  उन्हें  इनाम  शादी  दिये  जाते  अधिकारियों  को  gad
 दायित्व  का  एहसास  होना  चाहिए  ।

 fey’  का  उत्पादन  100  प्रतिशत  बढ़ा  है  जबकि  सरकारी  क्षेत्र  का  उत्पादन  60-80
 प्रतिशत  ही  बढ़ा

 a a  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  उतना  ही  उत्पादन
 क्यों  नहीं  हो  सकता  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  भिलाई  में  यह  102  प्रतिशत  है  ।
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 इस्पात  तथा  खान  मंत्री  चन्द्रजीत  :  यह  142  प्रतिशत  है  ।

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  अ्रमरीकी  तथा  जापानी  लोग  भी  कम  काम  करते  जापान  कच्चा

 माल  भारत  से  रायात  करके  भी  विदेशों  को  भारत  से  सस्ते  दामों पर  इस्पात  से  तैयार  माल  भेजता

 किसी  संयंत्र  के  लगाने  में  हम  बहुत  अ्रधिक  काम  करते  हमें  इस्पात  का  उत्पादन  मूल्य

 घटाना  चाहिए  ।  जबकि  ag  समाचार  मिला  है  सरकारी  क्षेत्र में  इस्पात के  उत्पादन  व्यय  में

 300  रुपये  प्रति  fares  की  वृद्धि  हुई  दूसरी  कौर भी  निजी  क्षेत्र  से  हम  मूल्य  घटाने
 की

 उम्मीद

 करते

 इस्पात  मिल  लगाते  समय  हम  अधिकारियों  के  श्रीवास  साथ  साथ  बनते  परन्तु हम

 केवल  40  प्रतिशत  कार्मिकों  के  लिये  ही  आवास की व्यवस्था की  व्यवस्था  कर  पाये  है  ।  सरकार  को  इस  कार्य

 को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।  इस  समय  40 से  60  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  श्रीवास  दिये  गये

 कार्मिकों  को  aaa  पहले  दिये  जाने  चाहिए  |

 DR.  GOVIND  DAS  RICHHARIYE  (Jhansi)  :  I  congratulate  hon.  Shri  Yadav  and  Shri

 Sukh  Dev  Prasad  for  endeavouring  to  increase  the  production  of  steel  not  only  to  meet  the

 undigenous  requirements  but  also  to  earn  foreign  exchange.

 The  underground  wealth  of  the  country  may  be  explaned  and  utilised  to  make  the  country

 self  reliant.

 Bundelkhand  is  a  backward  area.  Our  specialists  are  ex  planing  copper  in  Lalitpur.  There

 is  likelihood  of  uranium  being  found  there.

 The  hills  of  Vindhyachal  also  require  to  be  surveyed.  The  whole  area  required  to  be

 surveyed.  I  hope  efforts  would
 succeed

 shortly.

 With  these  words  I  support  the  demand  of  the  Ministry.

 SHRI  MOHAMMAD  ISMAIL  :  (Barrekpur):  The  steel  factories  operating  in  public  sec-

 tor  do  not  allow  functioning  of  trade  unions.  These  unions  are  forced  to  function  85.  the  officers
 of  these  enterprise,  desire.  The  workers  do  not  have  the  right  to  talk  among  themselves  and  if

 they  do  so  they  are  retrenched'  on  dismissed.

 They  permit  opening  of  wine  shops  but  do  not  permit  the  registered  trade  unions  to  function.

 This  is  what  I  saw  in  Bhilai.  But  the  unions  that  have  been  functioning  for  5-6  yeats  and  which

 used  to  meet  at  the  time  of  difficulties  are  not  allowed  to  function  now.  The  grievances  cannot

 be  redressed  there  non  can  the  people  represent  their  cases.

 I  would  request  the  hon.  Minister  to  see  that  trade  unions.  are  allowed  to  function  there.

 You  say  that  only  the  employees  should  manage  the  unions.  But  even  the  unions  managed
 by  the

 employees
 themselves  there  are  not  allowed  to  carry  on  their  legitimate  activities,

 A  Jock  out  was  declared  in  J.  K.  Nagar  in  1973,  which  is  still  continuing.  A  report  was
 received  after  investigation  of  the  matter.  A  deputation  met  the  hon.  Minister  in  this  regard.
 Thereafter  it  was  declared  that  the  factory  has  been  closed  due  to  mismanagement.  I  request
 the  hon.  Minister  to  give  a  clear  statement  in  the  matter.

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTERY  OF  STEEL  AND  MINES  (SHRI SUKHDEV  PRASAD)  :
 It  is  a  matter  of  pride  that  the  achievements  of  this  Mj

 received  appreciation  from  the  hon.  Members.
 nistry  also  haye
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 SMLEN श
 TITTEDRS

 महोदय  पीठासीन  हुए  ह
 Mr.  DEPUTY  SPEAKER  int  the  Chair  ह  |

 The  progress  of  a  country  can  be  measured  by  the  quantum  of  the  steel  it  consumers,  The

 speed  with  which  the  production  of  steel  in  the  country  is  increasing  indicates  that  the  future  of

 the  country  is  bright.

 This  Ministry  has  progressed  in  the  sphere  of  mines  and  metals.

 So  far  as  aluminium  is  concerned  we  are  producing  80  per  cent  of  our  production  capa-
 city.  Now  the  position  is  that  that  we  are  not  able  to  consume  the  aluminium  we  produce.  We
 have  established  an  all  time  record  in  the  production  of  aluminium  of  both  the  grades,

 You  will  find  from  the  report  that  we  used  to  import  aluminium.  But  now  we  are  export-
 ing  it,  The  Korba  Aluminium  plant  is  producing  E.C.  grade  aluminium  and  we  are  utilising  about
 80  per  cent  of  our  production  capacity  which  is  an  all  time  record.  This  is  a  very  good  achieve-
 ment  for  which  our  workers  and  officials  deserve  congratulations.  We  are  also  trying  to  become
 self  reliant  in  the  matter  of  metal  also.

 As  regards  Copper,  we  have  been  depending  on  foreign  countries.  But  since  the  Khettri

 Copper  Project  has  started  production  we  can  meet  our  demands  from  there.  Malajkhand  pro-

 ject  has  been  taken  over  by  the  Government.  At  this  stage  and  in  view  of  financial  restraints
 it  is  Not  correct  to  say  that  the  progress  is  slow.

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  भूमि  संसाधन  खोज  प्रणाली  का  उपयोग  क्यों
 कि

 इससे  देश  के  खनिज  संसाधनों  का  पूर्ण  मानचित्र  मिल  जाता  है  ।  इससे  भूमि  के  फोटो  प्राप्त  किये

 जा  सकते  हैं  ।

 SHRI  SUKHDEV  PRASAD  :  In  this  connection  I  can  only  say  that  whatever  resources
 we  have  we  are  utilising  them.  If  we  are  able  to  have  new  technology  I  would  certa  inly  utilise

 that.

 As  regards  under  head  smelter,  its  present  capacity  is  3600  tonnes  and  we  want  to  expand

 it  to  8000  tonnes.  This  capacity  has  already  been  increased  to  some  extent  and  this  year  the  pro-

 duction  has  been  5031  tonnes  which  is  a  remarkable  achievement.

 The  capacity  of  the  other  head  smelter  is  10000  tonnes.  But  it  will  take  some  time  to

 reach  this  capacity.  We  are  also  going  to  set  up  a  sulphuric  acid  plant  to  utilise  the  suphur  oxide

 gas  which  comes  out  of  the  smelter,  because  it  goes  waste.  In  this  we  are  making  progress
 steadily  in  the  matter  of  mines  and  metals.

 SHRI  DAMODAR  PANDEY  :  I  want  to  know  whether  government  propose  to  have  our

 management  of  the  iron  ore  industry  and  whether  government  intend  to  nationalise  this  indus-
 try  ?

 SHRI  SUKHDEV  PRASAD :  So  far  as  the  question  of  iron  ore  is  concerned,  my  senior
 collegue,  shri  Malavia  will  give  a  reply.

 Wool  fram  mine  is  in  private  hands.  Moreover  its  is  a  small  mine.  Its  contract  has  since  been
 expired.

 श्री  एस०  एन०  सिंहदेव  :  बुल फ्राम  अत्याधिक  सामरिक  महत्व  की  खान  है  ।  इस  खान  का

 बनी  निर्यात  हो  रहा  है  |
 ||  कया  इसे  अपने  आयुद्ध  कारखानों  में  प्रयोग  में  लाने  का  कोई  विचार  है  ?
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 SHRI  SUKHDEV  PRASAD  :  So  far  as  the  nationalisation  of  woolfram  mine  is  concerned.

 the  Government  will  consider  the  request  of  the  members.

 ts  attention  to
 So  far  as  the  question  of  labour  relations  is  concerned  Government  is  paying  1

 this  matter.  Jn  the  steel  plants  we  have  brought  about  workers  participation  at  s  hop  level  and
 are

 has  produced  good  results.  Workers  are  happy  with  this  step  taken  by  Government.  Steps
 se  of

 being  taken  to  do  it  in  other  plants  also.  In  Karba  it  has  not  been  possible  to  do  so  becau

 The  matter  is  under  consideration.  All  the  possible  facilities. the  dispute  between  two  unions.

 are  being  given  to  the  workers.

 SHRI  C.D.  GAUTAM  (Balaghat)  :  The  minister  and  his  ministry  deserve  congratulations

 for  their  wounderful  performance.  However,  the  progress  of  work i  n  the  Manlang-K  hand
 If

 Sopper  mine  in  Balaghat  District  of  Madhya  Pradesh  is  very  slow.  It  should  be  expedited.

 the  Govrenment  is  serious  there  is  no  reason  why  this  should  not  be  done.

 Tt  is  learnt  that  the  raw  material  from  Manaj  Khand  will  be  taken  to  Khetri.  This  will

 pat involve  huge  expenditure.  Instead  of  incurring  this  expenditure  a  smelter  should  be  set  u

 Malanaj  Khand.  Since  it  is  estimated  that  about  80  million  tonnes  of  copper  deposits  ar  e  in

 Malanaj-K  hand,  Government  should  scriously  consider  this  matter.

 Some  coal  stock The  agriculturists  are  not  getting  coal  for  constructing  wells  and  houses.

 should  be  kept  for  agricuiturists  in  very  district.

 There  is  possibility  of  some  more  copper  mines  being  found  in  our  area.  A  survey  should.

 be  conducted  in  this
 regard.

 It  is  necessary  to  explore  the  possibility  of  gold  being  found  in  the  some  river  in  our  area.

 SHRI  M.C.  DAGA  (Pali)  :  congratulate  the  hon.  Minister  and  his  Ministry  for  the  ecord

 production  of  steel  in  the  country.  Despite  record  production  Government  due  importing  steel.

 Some  industrialists  have  requested  the  government  to  permit  them  to  set  up  mini  steel  plant..
 But  their  requests  have  not  been  accepted.  I  request  the  minister  to  stop  import  of  steel!  because

 jt  is  causing  much  harm  to  our  rerolling  industries.  We  have  large  stocks  of  steel  in  our  country

 and  our  mills  can  produce  enough  quantity  of  stainless  steel  if  certain  quantity  of  nickel  is  supplied:
 to  them.

 Ministry’s  report  has  stated  that  production  in  Hutti  has  decreased  by  8  percent  because

 there  is  accumulation  of  Gold.  This  is  some  thing  which  is  beyond  my  comprehension.

 Even  the  Bharat  Gold  Mines  has  to  curtail  its  production  by  3  per  cent.  The  Minister  should  go

 into  this  matter  and  come  out  with  a  reply  and  give.correct  position.

 It  is  a  matter  of  great  satisfaction  that  there  has  been  larger  participation
 of  workers  in:

 the  management  of  steel  plants.  166.0  is  no  doubt  a  big  achievement.  The  Minister  deserves  alt

 praise  for  it.

 I  request  the  Minister  to  pay  more  attention  to  the  pitiable  condition  of  the  state  owned.
 mines  and  workers  who  are  being  exploited  there.  ही  is  all  because  of  Jack  of  funds.

 श्री  चपलेन्डु  भट्टाचार्य  )  में  इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन

 करता  हूं  भ्र ौर
 मंत्री  महोदय

 को  बधाई  देता  हूं  जिन्होंने  प्रधान  मंत्री
 के  20  get  श्रमिक  कार्यक्रम ~

 को  साकार  बनाया  छोटा  क्षेत्र  में  औद्योगीकरण  द्वि-क्षेत्रीय
 अर्थव्यवस्था  शौर  अ्न्तक्षेत्रीय  असन्तुलन  के  कारण  वहां  सामाजिक  सिहरन  फैल  रही  हैं

 इस्पात  संयंत्रों  में  अधिक  काम  बढने
 के

 कारण  वहां  सुरक्षात्मक  कौर  देख-रेख  के  उपायों
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 आवश्यकता बढ़  गई  है  ।  दूसरे
 में

 जेंसप  तथा  पार्टी  बनें  जसी  कम्पनियों

 के  सभी
 विभागों  को  संयुक्त  सहयोग  बनाकर  कलपुर्जे  aT, TT  हेतु  प्रारूप  तैयार  करना  चाहिए

 गौर

 आयात  प्रतिस्थापन  तथा  प्रौद्योगिकी  में  स्वावलम्बन  की  दिशा  में  आ  करना  चाहिए  ।  व्यापक

 सूक्ष्म  परिवहन  को  gael  स्तर  पर  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  तथा  कोय ला खानों  में

 चोरियों  के  प्रभावकारी
 सुझावों  को  मान  कर  उन्हें  पुरस्कृत  जाना  चाहिए  ।  इससे  उद्योग

 में  कर्मचारियों  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ेगा  ate  दिशायें  खुलेंगी  ।  डिस्को  ने  इसे  बडी  सफलता

 पूर्वक  साकार  किया  है  कौर  हमारे  eam  ist  को  सुधार  करने  का  mame  मिला  इसले

 निश्चय  ही  प्रतिव्यक्ति  घंटे  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी ।

 मन  भट्टियों  में  कोयले  की  धूल  का  उपयोग  महत्वपूर्ण  प्रगति  है  कौर  हम  इसकी  सराहना

 करते है ंes |  ।  क्रोम  और  निकल  को  फिर  से  उपयोग  में  लाने  को  प्रक्रिया  अपनाने के  लिए  तुरन्त

 कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ।

 पंच  वर्षीय  योजना  के  लिए  इस्पात  बनाने  हेतु  urn  म्रतिसुकष्म  पतलूनों  पर  विचार  किया

 गया  हमें  इन  बातों  पर  गहराई  से  कौर  सावधानी  से  विचार  करना  है  ।

 में  उन  प्रशिक्षकों  की  सराहना  कौर  स्वागत  करता  जिन्होंने  हमारी  उदीयमान  औद्योगिक

 संस्कृति  में  भाग  लिया  है  ।  मंत्री  महोदय  को  यह  सुनिश्चित करना  चाहिए  कि  कर्मचारियों

 सुपरवाइजरों  भर  अधिकारियों  की  भर्ती  ate  पदोन्नति के  सम्बन्ध  में  समान  नियम  बनाये  जाएं  ।

 खनिज  उत्पादन  में  भी  नाटकीय  परिवर्तन  पाया  हमें  ग्र  सोने

 सी  मूल्यवान  घात  पर  ऑ्रधिक  ध्यान  देना  चाहिए  |

 देश  में  तांबे  के  बहत  बड़े  भण्डार  ।  लेकिन  भारतीय  भ-गर्भित  सर्वेक्षण  की  में

 कुछ  दोष  रह  गये  हमारे  यहां  टीन  की  बहुत  कमी  लेकिन  बरगंडी  में  तांबे  की  खानें
 है

 भर  नरेगा  में  टीन  की  खानें  इन  खानों  में  तांबे  प्रौढ़  टीन  निकला  है  ।  चूंकि  भारतीय

 भू-गर्भीय
 सवाल  इस  कार्य  में  असफल  रहा  है  इसलिए

 इस  क्षेत्र
 में

 फिर
 से

 खोज
 ध

 होना  चाहिए

 में  मंत्रालय  की  मांगों  का  समान  करता  ।  भारतीय श्री  गिरिधर  गोमा नगों  )

 aia  सर्वेक्षण  ने  हाल  ही  में  उड़ीसा  में  सर्वेक्षण  किया  लेकिन  वह  अपना  पूरा  नहीं  कर

 राज्य  खनिज  निगम ने  भी  कछ  भागों  में  सर्वेक्षण  किया  है  उड़ीसा  में  अत्याधिक

 खनिज  पदार्थों  के  निक्षेप
 हूं  फिर

 भी
 राज्य  बहुत

 निधन
 है  राज्य  सरकार  के  खान

 विभाग
 ने

 भारत  सरकार  की  सहायता  से से  केवल  कोरापुट  जिले  में
 एक  ही

 परियोजना  हाथ  में  ली  यहां
 चूने

 का
 पत्थर  और  ग्रेफाइट  का  पहले  ही  पता  लगाया  जा  चुका  है  ।  इसलिए  इन  खनिजों  को

 बीघा  निकालने  का  कार्य  किया  जाना  चाहिए  ।

 कोरापुट  जिले  मे  पंचमाली  क्षेत्र
 में  कार्बाइड  के  भारी  भण्डार हैं  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में

 बताया  गया
 है  कि  श्रांध  प्रदेश  से  लेकर  उड़ीसा  के  पूर्वी  समूद्र तट  पर  300  मील  ara  aa

 ऐसे  निक्षेपों  से  भरा  पड़ा है  ।
 मंत्री  महोदय  उस  क्षेत्र  में  एक  संयंत्र  लगाने  का

 fare  करे
 ।

 मुझे  arms  कि  यहां  ग्राम  अधिक  सवाल  करने  के  लिए  शझ्धिकाधिक

 धनराशि  दी  जायेगी
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 SHRI  CHANDULAL  CHANDRAKAR  (Durg)  There  is  no  doubt  that  our  county

 has  made  remarkable  progress  in  steel  production.  Weare  competing  with  Japan,  iranai  id  other

 countries.  It  is  a  world  record  that  we  have  exported  railway  lines  in  25  metre  length.

 The  Minister  deserves  congratulations  for  taking  measures  to  bring  about  workers  pattl

 cipation  in  management  and  initiating  labour  welfare  activities

 It  is  envisaged  to  abolish  contract  system  in  steel  industry  and  keeping  this  fact  in  view

 Hindustan  construction  company  has  been  set  up  but  this  company  has  also  resorted  to  t  this  con-

 tract  system.  The  minister  should  look  into  it  because  this  system  leads  to  the  exp  loitation  of

 labour  by  contractors.

 It  is  learnt  that  large  deposits  of  copper  have  been  discovered  at  Malaj  Khand.  Finds  should

 be  alocated  for  its  exploitation  so  as  to  stop  import  of  copper.  In  Bastar  also  such  deposits  of

 tin  have  been  found in  several  places.  The  technical  know-how  should  be  encouraged  to  ma aximise
 the  production  of  tin.

 In  all  our  major  factories  we  have  to  depend  on  other  countries  for  designing.  The  Ministry

 should  take  steps  to  see  that  designs  are  prepared  in  the  country  itself.

 श्री  एस०  एन०  fag  देव  इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  को  देश  की  श्रथव्यवस्था

 सुदृढ़  करने  कौर  देश  का  विकास  करने  के  लिए  बड़ी  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी है  यह

 प्रसन्नता  की  बात  है  कि  इस्पात  उद्योग  ने  आत्मनिर्भर  होने  के  क्षेत्र  में  न  केवल  तेजी  से  प्रगति

 की
 वरन्‌  पर्याप्त  मात्ना  में  इस्पात  निर्यात  करके  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  भी  कमाई  है

 ।  इस्पात

 संयंत्रों
 के  प्रबन्ध  में  कर्मचारियों  का  सहयोग  लेना  प्रारम्भ  करना  भी  स्वागत  योग्य  प्रयास  है

 |

 लेकिन  उन्हें  प्रभी  प्रबन्ध  सम्बन्धी  आधार  भूत  जानकारी  देने  की  अ्रवश्यकता  है  ।  इससे  उनका

 सहयोग  अधिक  प्रभावकारी  होगा  ।  इसके  अलावा  उन्हें  प्रौद्योगिकी  शर  प्रबन्ध  सम्बन्धी  शिक्षा  भी

 दी  जानी  चाहिए  जिससे  वे  उत्पादन  विधि  में  प्रभावकारी  भूमिका  निभा  सके

 इस्पात  उद्योग  की  निर्यात  राय  1972-73  में  19  करोड़  रुपये  हुई  थी  जो  1974-75

 में  बढ़कर  110  करोड़  रुपये  हो  गई  कौर  वर्ष  के  पन्त  तक  250  करोड़  स्वयं  तक  होने की

 तराशा

 जहां  तक  खनिजों  का  सम्बन्ध  है  हमारे  यहां  उसका  बड़ा  भारी  भण्डार
 ।  लौह

 मैंगनीज़  चूना-पत्थर  तथा  डोलेमाइट  इरादी  जो  इस्पात  उत्पादन  के  लिए  बड़ा  महत्वपूर्ण

 अत्यधिक  मात्रा  में  देश  में  उपलब्ध  हमारे देश  में  भी  बहुत  सस्ती  है
 ।

 इसलिए
 इस्पात

 +  ऐसा  करने  पर  श्रन्तर्राष्टीय  बाजार का  उत्पादन कम  मूल्य  पर  न  किए  जाने  का  कोर्ट  कारण  नहीं
 में  सफलतापूर्वक  प्रतियोगिता  की  जा  सकती  है  ake  भारी  लाभ  कमाया  जा  सकता  है  ।

 बनेंपुर  स्थित  इसकोਂ  के  कार्य में  भारी  gare  gar  चाल  वर्ष  में  बिक्री के  इस्पात  का

 उत्पादन  44  प्रतिशत  बढ़ा  संयंत्र में  सुधार  करने की  दृष्टि से  55  करोड़  रुपये  का  एक  कार्यक्रम

 बनाया  गया  है  ।  लेकिन  उसमें  से  wat  34  करोड़  रुपया  ही  व्यय  कि  गया  यदि  शेष

 राशि  पहले  दी  जाये  तो  संयंत्र  का  उत्पादन  स्थापित  क्षमता तक  पहुंच  जायेगा

 इसके  अतिरिकत  उन्होंने  मोटर  गाड़ी  के  रिम  श्र  हाई  टेंसिल  स्टील  का उत्पादन  शुरु
 कर  दिया है

 जिसकी  विदेशों  में  तुरन्त  बिक्री  की  जा  सकती  है  ।  इसलिए  पारम्परिक
 वस्तुओं
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 हम  ऐसी  वस्तु भ्र ों  का  उत्पादन  करें  जिनका  विदेश के  उत्पादन  के  बजाय  इस्पात  संयंत्रों  में  यदि

 में  बड़ा  बाजार  है  तो  यह  हमारे  राष्ट्रीय  हित  में

 यह  बड़े  ही  श्राश्वयं की  बात  कि  इस  समय  इसको  में  केवल  आसनसोल  रोजगार

 दफ्तरों  के  उम्मीदवार  ही  लिये  जाते हैं  ।  जबकि  अरन्य  रोजगार  दफ्तरों  के  उम्मीदवारों  को  वहां

 नहीं  चूना  जाता ।  इस  कारण  उस  क्षेत्र॑  के  लोगों  में  बहुत  ग्र सन्ताप  |  मंत्रों  महोदय  कम्पनी

 को  अवश्यक  अनुदेश  जिससे  अन्य  रोजगार  दफ्तरों  के  उम्मीदवार  यदि  वे  योग्य  हों

 सेवा  में  लिय  जा  सकें  ।

 SHRI  N.P.  YADAV  (Sitamarhi) :  It  is  learnt  that  in  all  the  big  public  undertaking.  such
 as  Bokaro,  Durgapur  and  Rourkela,  the  Harijans  Adivasis  and  backward  classes  have  not  been

 given  class  हैहृ  and  class  IV  posts  in  the  proportion  they  ought  to  have  been  given  Itisalso  und
 stood  that  these  people  whose  lands  have  been  acquired  during  the  construction  of  the  Bokaro

 factory,  have  not  still  been  rehabilitated.  Government  should  therefor,  make  arrangements
 for  their  housing  as  early  as  possible

 Steps  should  be  taken  to  provide  employment  to  local  people  in  Bokaro  or  Durgapur,  be
 cause  local  people  have  not  been  given  jobs  there  in  the  proportions  that  they  ought  to  have  been

 given  Government  should  take  steps  to  provide  employment  to  people  of  Bihar  in  these  under-

 takings

 The  price  of iron  should  be  brought  down  in  the  same  proportions  as  the  prices of  other

 commodities  have  been  brought  down  so  that  farmers  could  purchase  iron  at  reduced  price.

 इस्पात  और  खान  मंत्री  चंद्रजीत  यादव  :
 उपाध्यक्ष  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  को

 धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  की  अनुदानों की  मांगों  की
 चर्चा

 में
 भाग

 लिया

 में  उन  कर्मचारियों  के  कार्य  की  प्रशंसा  करता  जिससे  हम  अच्छा  काय  कर  सके

 ौर  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सके  ।

 गत  वह  हम  अपने  इस्पात  संयंत्रों  की  84  प्रतिशत  उपयोग  क्षमता  के  बराबर  उत्पादन  कर  सके  ।

 वर्ष  में  हम  इस  क्षमता  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  हम  इस  संबंध  में  विश्व  स्तर  पर  पहुंचना  चाहते हैं

 हमें  तब  तक  संतोष  नहीं  होगा  जब  तक  भारतीय  इस्पात  कारखाने
 90  प्रतिशत  प्रयोग  क्षमता  के  बराबर

 उत्पादन न  करने  लगें  ।  पिछले  महीने  भिलाई  के  कर्मचारियों ने  112  प्रतिशत  प्रयोग  क्षमता
 के  बराबर

 उत्पादन  किया  |  यह  बहुत  ही  उत्साहवर्धक  है  ।

 यह  निराधार  आरोप  लगाया  गया  है  कि  इस्पात  उद्योग  में  कामिक  संघों  के  लिए  कोई  स्थान  नहीं  है

 तथा  उनके  हितों  की  are  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  परन्तु  यह  एक  मात्र  उद्योग  है  जहां  कार्मिक

 संघों  की  राष्ट्रीय  परामशेदात्री समिति  जिसमें  प्रत्येक  कामिक  संघ  के  प्रतिनिधि  हैं  ।  वारिक  लक्ष्य  के

 सम्बन्ध में  संयंत्र  स्तर  राष्टीय  परामशंदात्री  समिति स्तर  पर  कौर  जत  में  सेलਂ  के  स्तर  पर  चर्चा

 की  जाती है  प्रौढ़  मन्त्रालय  लक्ष्य  निर्धारित करता  है  ।  1975-76 के  लिए  सभी  इस्पात  संयंत्रों  के  सम्बन्ध

 में  एक  समन्वित लक्ष्य  रखा  गया है  ।  78,000  मी० टन  का  उत्पादन  कर  उस  लक्ष्य  को  लांघ  दिया  गया

 है  ।  यह  उत्पादन  प्रबन्धकों  भ्र ौर  कर्मचारियों  ढारा  निश्चित  किए  गए  मूल  लक्ष्य  से  4  प्रतिशत  रिक

 हमने  8,78,000  मी०  टन  इस्पात  का  उत्पादन  करके  1974-75 से  18  प्रतिशत  अधिक  उत्पादन

 किया  ।
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 1976-77 में  हमने  82.05  लाख  मी ०  टन  a  पिण्ड  बनाने  का  लक्ष्य  रखा  है  ।  इसमें से

 64,  05  लाख  मी  ०
 टन  पिण्ड  बिक्री  योग्य  होंगे  ।  1975-76  की  तुलना में  यह

 15.  2
 शर

 11,  9  प्रतिशत अधिक  होगा  |  1976-77  में  हमने  लागत  मूल्य  को  कम  करने  पर  भी  जोर  दिया  है
 |

 इस्पात  की  चोर-बाजारी  कौर  जमाखोरी  समाप्त  हो  गई

 इस  समय  हमारे  सामने  इस्पात  के  फालतू  होने  की  समस्या  है  ।  हमारी  मांग  उतनी  अधिक  नहीं  है

 जितना  कि  होनी  चाहिए  ।  इस्पात  खपत  भी  बढ़नी  चाहिए  ।  ऐसा  नहीं  कि  सरकार  इस  गम्भीर  समस्या

 से  अवगत  नहीं  |  इस्पात  के  आवश्यकता  से  भ्रमित  होने  पर  हमें  कुछ  कदम  उठाने  पड़ते
 वितरण  व्यवस्था

 का  पुश्त  पुनर्गठन  किया  गया  है  ।  स्टाक  वार्डों  की  संख्या  बढ़ाई  गई  है  ।  इस्पात  की  अधिक  अच्छी  उपलब्धता

 के  कारण  उसके  उपयोग  पर  लगे  कुछ  नियंत्रणों  को  हटा  दिया  गया  है  ।  इसके  अच्छे  परिणाम
 निकले

 हैं  तथा

 इससे  छोट  उद्योगपतियों  य्रौर  जन-साधारण  को  बड़ा  लाभ  पहुंचा है  |  इसलिए  हमने
 सोचा  उत्पादन

 कम  करना  गलत  होगा  ।  ब्रिटेन  शादी  देशों  ने  उत्पादन  घटा  दिया  है  परन्तु

 हमने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।

 इन  विशेष  परिस्थितियों  में  हमने  इस्पात  के  नियत  की  सम्भावना  पर  विचार  किया है

 पिछले वर्ष  इन्टरनेशनल  ने  20  लाख  मी ०  टन  इस्पात  का  निर्यात  किया  जिसका  मूल्य  208.  17

 करोड़  रुपये  है  |  पिछले  वर्ष  हमने  113.  52  करोड़  रुपए  के  इस्पात  का  निर्यात  किया  ॥

 यह  आरोप  लगाया  गया  हैं  कि  हम  कम  मूल्य  पर  इस्पात  का  निर्यात  करे  रहे  यह  कहना  सही

 नहीं है  ।  ग्र द्य पि  अन्तर्राष्ट्रीय बाजार  में  हमें  विद्यमान  श्रन्तर्राष्ट्रीय मूल्य  पर  इस्पात  खरीदना  कौर  बेचना

 पड़ता  है  ।  रितु  वे  हमारे  इस्पात  को  उचित  लाभ  पर  खरीदने  को  राजी  हो  गए  हैं  ।  भारत  पहली  बार

 पड़े  इस्पात  उत्पादक  देशों  से  प्रतियोगिता  कर  सका  है  कौर  कई  विश्वव्यापी  निविदा  हम  मूल्य  किस्म

 के  झाधार  पर  प्राप्त  कर  सके  हैं  |  हमने  अपना  इस्पात  उचित  लाभ  पर  बेचा  है  ।  हम  घाटे  पर  इस्पात

 का
 निर्यात  नहीं

 कर  ्  हमने  वित्त  मन्त्रालय  से  भी  राज्य  सहायता  देने
 को  नहीं कहा  है

 |

 चालू  वर्ष  में  हम  इस्पात  उद्योग में  प्र  प्रगति किए  जाने  का  प्रयत्न  करते  रहेंगे  |  हमें  अगले  पचीस

 वर्ष  के  लिए  प्रगति  योजना  बनानी  चाहिए  ।  इसी  कारण  सरकार  ने  से  दीर्घकालीन  योजना  बनाने

 को
 कहा  है  ।  सरकार  ने  देश  में  दो  महत्वपूर्ण  इस्पात  परामर्शदात्री  संस्थायें  स्थापित  की  हैं

 ।
 सरकारी  क्षेत्र

 में  एन०ई०सी को  ०एन०  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  दस्तूर  एण्ड  Fo  |

 को  यह  अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि  वह  इन  दोनों  को  शामिल  करके एक  समिति  की

 नियुक्ति  करे  जो  दीर्घकालीन  योजना  बना  कर  इस  का  एक  प्रारूप  तैयार  करे  कि  इस  शताब्दि  के

 अन्त  तक  हम  कितने  इस्पात  का  उत्पादन  करें  तथा  देश  को  कितने  इस्पात  की  आवश्यकता  होगी
 ।  आशा है

 कि  अमली  शताब्दि  के  खाने  तक  देश  में
 7000

 लाख  टन  इस्पात  का  उत्पादन  होने  लगेगा
 ।  इसलिए

 भारत  इस्पात  के  सम्बन्ध  में  स्वावलम्बी  रहेगा  |

 अनुसंधान  शर  विकास  के  लिए  हमारे  यहां  सुसज्जित  संगठन  है  ।  संगठन  को  अन्तिम
 पोल  मिकी

 जानकारी  से  सम्पन्न  कर  प्रौढ़  शक्ति  सम्पन्न  बनाया  जा  रहा  जिससे  विश्व  भर  में  उपलब्ध जान  कारी  का
 उपयोग देश  में  हो  सके  |
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 इस  arma  फे  अरत  सारी  गर  दिए  my  जी  aa  प्रकार  अरन सच्धातन  इंजीनियरिंग  शर

 विकास  संगठन  स्वयं  को  विश्व में  उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  जानकारी  से  स्वयं  को  अवगत  रखे  तथा  देश  में

 इस्पात  की  उत्पादन  लागत  को  कम  करने  का  प्रयत्न  करें  |

 यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  लौह  वयस्क  निर्यात  करने
 के

 बजाय
 हम हम  इस्पात  का  निर्यात  कयों  नहीं

 ।  लौह  भ्रामक  का  निर्यात  करने  के  बजाय  का  निर्यात  करने  का  निर्णय किया  गया  है  ।  हाल

 ही  में  एक  महत्वपूर्ण  समझौता  ear है  जिसके  श्रन्तगंत  केन्द्र मुख  नामक  एक  बड़ी  खान  परियोजना  की  देश  में

 स्थापना  की  गई  है  ।  उस  परियोजना  से  हम  लौह  वयस्क  का  निर्यात  करने  के  बजाय  लौह  प्लान

 का  निर्यात  करेंगे  ।  भ्रमण  देशों  से  भी  इस  की  बातचीत  की  जा  रही  है  जिससे  लौह  अ्रयस्क  के  बजाय

 उन्हें  पलट  का  निर्यात किया  जा  सके  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  आरोप  लगाया  है  हमने  एक  इस्पात  संयंत्र  चावल  को  सौंप

 दिया  यह  सर्वथा  गलत  प्रारोप  सरकार इस  शर्त  पर  इस संयंत्र  की  स्थापना करने  को  राजी  हुई  है
 कि  इसमें  सिलਂ  के  33.  3  प्रतिशत भ्रंश  कौर  चौंगले पास भी पास  भी  33.  3  प्रतिशत से  अधिक  ae  नहीं

 होंगे  तथा  शेष  33.  3  प्रतिशत  भ्रंश  जनता  के  होंगे  ।  ग्रोवर  इस  प्रकार  प्रबन्ध  कौर  नियंत्रण  में  स  रकार

 देश  की  जनता  का  बडा  हाथ  होगा I

 विंमान  प्रनूमान च  के  अनसार  भारत  में  इस  00,000  लाख  टन  लौह  वयस्क  का  भण्डार

 है
 ।

 लगभग  प्रतिवर्ष  at  रिक  लौह  वयस्क  खानें  मिल  रही  सरकार इस  बारे  में  सके है  कि

 महत्वपूर्ण  खनिज  का  गैर-सरकारी  व्यक्ति  दुरुपयोग  न  करें  |  लौह  वयस्क  बोर्ड  ने  इसका  अध्ययन  किया  है

 प्रौढ़  सरकार  को  एक  प्रतिवेदन  पेश  किया  है  तथा  सरकार  उस  पर  विचार  कर  रही  है  ।  इस  दिशा
 में

 कुछ

 कदम  उठाए  जायेंगे जिससे  गर-सरक  खान  मालिक  इस  खनिज  को  नष्ट  न  करें  ।

 गत  सभी  इस्पात  संयंत्रों  में  औद्योगिक  सम्बन्ध  भ्रादर्श  |  कर्मचारियों  की  समितियों  ने  बड़े

 सन्तोष  श्र  प्रभावकारी  ढंग  से  काम  किया  ।  लगातार  के  औद्योगिक  विवादों  कौर  हड़तालों  के  कारण

 दुर्गापुर  में  अधिष्ठापित क्षमता  का  केवल  30  प्रतिशत उपयोग  में  रहा  गत  मास  उसी संयंत्र में  8  2

 प्रतिश्त  क्षमता  का  उपयोग  sat  ।  ए०्राई०टी०य०  कौर  सी  को  टी  oqo  तीनों  कार्मिकों

 संघों  ने  पुरा  सहयोग  देने  का  आश्वासन  दिया  है  ।

 हमारे  कम  चोरियों  में  एक  नई  जागृति  कराई  है  प्रौढ़  सरकार  उसका  पूरा  लाभ  उठाना  चाहती  है  ।

 हम  के  सहयोग  का  उपयोग  प्रत्येक  क्षेत्र  में  करना  चाहते  जिससे  उनमें  विश्वास  की  भावना

 जागे  ।  सबसे  पहले  स्तर  पर  क्यारियों  का  सहयोग  लेना  शरू  किया  गया  है  है  हम  सर्वोच्च

 स्तर तक  पहुं  देंगे  अर्थात  प्रबन्ध  रोड  के  स्तर  तक  कर्मचारियों के  प्रतिनिधियों का  पूरे  अघिकार  प्राप्त  होंगे

 तथा  वे  मूल्यवान  सहयोग  दे  सकेंगे  |

 जहां  तक  खान  विभाग  का  सम्बन्ध  है  मेरे  सहयोगी  श्री  सुखदेव  प्रसाद  ने  इस  क्षेत्र  में  हुई  प्रगति  का

 उल्लेख  किया  है  जहां  तक  लौह  के  विकास  का  सम्बन्ध  है  पूर्व  अनुमानित  योजना  परिव्यय  में  30

 प्रतिशत वृद्धि  हुई  है  ।

 1975-76
 में  एल्यूमीनियम का  रिकार्ड  उत्पादन

 |  यह  1974-75 की  तुलना  में  48

 प्रतिशत  अधिक  है  ।
 एक  समय  था  जबकि  हम  देश  में  इसका  आयात  करने  पर  विचार  कर  रहे

 हैं
 परन्तु

 हम  उसका  निर्यात  करने  की  स्थिति  में  हैं  ।  इस  वर्ष  भारत  ने  20
 हजार  टन  से  hs  एल्यूमीनियम  का

 निर्यात  किया  ।
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 कहां  तक  तांबे  का  सम्बन्ध  है  फफोलेदार  तांवे  का  उत्पादन  975-76  के  दौरान  51  प्रतिशत

 अधिक  उसना  तथा  तांबे  की  तारों  का  50  प्रतिशत धिक  हुआ  ।  जिंक  का  भी  रिकार्ड  उत्पादन  हुस्ना
 |

 देश  के  औद्योगिक विकास  के  लिए  wails  धातु  का  उत्पादन बड़ा  इसी

 निरभर  नहीं  ह  ।  सौभाग्यवश  हमें  देश  में  S PAG Tea ES  मिल  गया  है  ।  भू-गर्भीय  सर्वेक्षण  को  26  लाख  रुपयें का

 विशेष  sara  दिया  गया  है  जिससे  वह  म/नचित्न  बनाने  प्रौढ़  खोज  कार्य को  तेज  कर  सकें  कौर  महत्वपूर्ण

 खनिजों  का  लाभ  उठाया  जा  सके  ।

 हमारे  यहां  ast  भी  तांबे  का  अभाव  है  ।  इसलिए  मलिक  खण्ड  की  खान  के  मिलने  का  बड़ा  महत्व  है

 पल  खान  का  विकास  करने  के  लिए  सरकार  ने  3  करोड़  रुपये  का  प्रावधान किया  है  ।

 यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  कुछ कछ  कर्मचारियों  को  कारण  दण्डित  किया  गया  है  ।  यह  सच  है

 कुछ  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  की  गई  है  ।  यदि  निहित  स्वार्थों  समाज  विरोधी  कौर  गड़बड़

 फैला ने वाले तत्व वाले  तत्व  इस्पात  संयंत्रों के  उत्पादन  में  गतिरोध  पैदा  करना  चाहें  भ्र  मूल्यवान  मशीनों  को  नष्ट

 करना  चाहें  तो  इस्पात  उद्योग  के  हित  में  कुछ  कार्रवाई  तो  करनी  होगी  |  परन्तु  इस  कार्रवाई  में  सरकार

 ने  बड़ी  सावधानी  बरती  हैं  ।  महा प्रबन्धकों  से  कहा  गया  है  कि  श्रमिकों  के  दमन  के  लिए  आपात  स्थिति
 का

 उपयोग  न  किया  जाए  ।  तथापि  मैं  यह  आश्वासन  देता  हुं  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  के  मामले  पर  विचार  किया

 जाए  गा  प्रौर  यदि  किसी  के  साथ  न्याय  हमा  हैं  तो  उसका  समाधान  किया  जाएगा  ।

 हमारे  प्रथम  प्रयासों  के  बावजूद  भी  जो  जे०  की ०  एल्युमिनियम  संयंत्र  में  काम  शुरू  नहीं  हो
 पाया

 ।

 बेकार  श्रमिकों
 को

 किन  कठिनाइयों
 का

 सामना  करना  पड़  रहा  है
 ।

 इससे  हम  अवगत
 हमने  उस  मामले

 की  जांच  की  है  तथा  एक  निणंय  लिया  है  ।  संयंत्र  को  कुछ  रियायतें  दी  जा  रही  हैं  ताकि  उसमें  पुनः  काम

 चालू  हो  जाए  ।  राज  देश  में  इस्पात  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता है  इसलिए  विद्यमान

 संयंत्रों के  विस्तार  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  सलेम  संयंत्र  की  स्थिति  के  बारे  में  सरकार

 अवगत  है  ।  इस  पर  सर्वोच्च  स्तर  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  आशा है  कि  कार्य  में  तेजी  लाने

 ए
 सलेम  इस्पात  संयंत्र को  आवश्यक  धन  दिया  जाएगा  |

 जहां  तक  विस्तार  कार्यक्रम  का  प्रशन  है  विद्यमान  संयंत्रों  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी
 |

 राउरकेला  में

 विस्ता  र  कार्यक्रम  चल  रहा  है  ।  सरकार  चाहती  है  हमारा  इस्पात  उद्योग  जहां  तक  संभव  हो  उतनी
 तेज

 से  प्रगति करे

 चासनाला  दुर्घटना एक  बहुत  दुखद  दुर्घटना  थी  ।  सरकार  संतप्त  परिवारों  को  यथासंभव  सहायत

 देने का  प्रबन्ध  कर  रही  है  तथा  राहत  कार्य  की  दिशा  में  कई  महत्वपूर्ण  कदम  उठाए  जा  चुके  हैं  ।  प्रत्येक

 परिवार  को  श्रनुग्रहपुवंक  भुगतान  किया  गया  है  ।  पुराने  नियमों  के  अनुसार  प्रत्येक  श्रमिक  के  परिवार  को
 10,000  मिलता  था  लेकिन  हमने  उसमें  संशोधन  किया  है  ate  नए  नियम  के  अनसार  प्रत्येक  श्रमिक  को
 21,000  रुपया  मिलेगा  |  इसके  भ्र ति रिक्त  प्रत्येक  परिवार  के  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  भी  प्रदान  किया

 जाएगा  |  चास नाला आपात  निधि  में  38  लाख  रुपया  प्राप्त  हो  चका  है  ।  इस  धन  का  उपयोग  दुघर्टनाग्रस्त

 परिवारों को  सहायता  देने  में  किया  जाएगा  |  सरकार  ने  प्रभावित  परिवारों  की  विधवाओं को  रोजगार

 दिया है  ;  जिन  परिवारों  की  विधवाओं  ने  इस  पेशकश  को  स्वीकार  किया  उन्हें  10,  000
 रुपये  दिए  गए  हैं

 इसके  भ्र  अतिरिक्त  प्रत्येक  परिवार  को  मकान  की  मरम्मत  के  लिए  5,  000
 रुपये  दिए  गए  हैं  ।
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 प्रत्येक  परिवार  को  निसा  से  लिए  10,  pos  ए प ण दए जायेंगे  जिसे  दीर्घकाल  के  लिए  बैक  जमा

 खाते में  डाल  दिया  जाएगा  ।  बिहार  सरकार  प्रत्येक  परिवार  को  मकान  के  लिए  0  .  04  एकड़  भूमि  दे  रही
 हैं  |

 श्र  इसके  भ्र ति रिक्त  प्रत्येक  परिवार  को  18,000  रुपये  का  श्रनुग्रहपुबैक  भुगतान  किया  जाएगा
 वे  18  वर्ष  की  राय  के  भ्रांतियों को  राज्य  सरकार  के  विभागों ake  उपक्रमों  में  रोजगार  देंगे  उ

 शिक्षा  संबंधी  सुविधाएं  भी  देंगे  ।  उन्हें  चिकित्सा  सम्बन्धी  निशुल्क  सुविधाएं  भी  प्रदान  की  जाएंगी  ।

 के  पुनःविवाह  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  यह  कि  पूर्वाध  करने  पर  विधवाग्रों  को

 रिक  पेंशन  से  वंचित  कर  दिया  हटाने  का  भी  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 कोयला  खान  कल्याण  संगठनों  के  अस्पतालों  में  पूरी  तरह  आश्रित  21  वर्ष  तक  की  राय

 के
 अविवाहित  बच्चों  तथा  आश्रित  माता-पिता को  मुफ्त  चिकित्सा  सुविधाएं देने  का  प्रस्ताव है  ।  इन  उपायों

 को  लागू  करने  के  लिए  कोयला  खान  कल्याण  संगठन  में  एक  विशेष कक्ष  का निर्माण किया  गया

 में  उन  सभी  व्यक्तियों  दौर  संगठनों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  प्रभावित  लोगों  की  सहायता  हेत

 दिल  खोल  कर  धन  दिया  है  ।

 देश  को  प्रगति  के  मार्ग  पर  बढ़ाने  में  इस  मंत्रालय  का  कितना  महत्वपूर्ण  भाग  है है  उसके  प्रति
 ह्म  पूर्णतया  जागरुक  हं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  इस्पात  भ्र ौर  खान  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  अनुदानों  की  मांगें  मतदान

 के  लिए  रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  ।

 The  following  Demands  for  grants  in  respect  to  the  Ministry  of  Steel  and  Mines

 were  put  and  adopted
 ee es

 संख्या  we  राशि
 ere  धधक

 83  पात  विभाग  44,  04,  41,  000  326,36,25,000:

 84  खान  विभाग  23,75,000

 83  खान  औंर  खनिज  30,04,68,  000  Saar
 32,

 000
 ना  i  का  की

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  न्याय  are  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत

 की  गईं  |

 ee
 माग  सख्या  शीर्षक

 69  न्याय  कौर कम्पनी  कार्य  18,  27,70,  000
 मंत्रालय

 70  न्याय  प्रशासन  27,06,000

 श्री  सामना
 थ  चीजों  :  जन-साधारण  की

 दृष्ट ze  इस  मंत्रालय  का  वर्ष  1975-76  का
 रिकार्ड  एक  कटु  ग्रन भव  रहा  है  ।
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 ee

 ["
 श्री  भागवत  झा  आज्ञाद  पीठासीन  हुए

 L  Shri  Bhagwat  Jha  Ajad  in  the  chair

 इस
 मंत्रालय  ने  लोगों  के  लिए  न्याय  के  द्वार  बन्द  करके  तथा  न्यायपालिका  का  अवमूल्यन  कर  कौर

 देश  में  एकाधिकार  प्राप्त  पूंजीपतियों  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  सम्पन्न  बना  कर  झ्र दू भुत  योगदान

 दिया है  ।  इस  मंत्रालय  के  कार्यों  से  जनता  के  झ्र धि कारों  की  सुरक्षा  शर  उन्हें  बनाए  रखने  में  इसकी

 बाज़ी
 ate  ग्र निर्णय  की  भावना  झलकती  है  परन्तु  लोगों  के  अधिकारों  को  समाप्त  करने  में  इसने  बड़ी

 तत्परता  दिखाई  ।

 ऑ्रांसुका  संशोधन  निर्वाचन  विधि  संशोधन  अधिनियम  wie  संविधान  3  संशोधन

 पास  करके  कौर  लोगों  को  न्याय  न  दिए  जाने  में  अपना  सहयोग  देकर  इस  मंत्रालय  ने  न्याय  की  गंगा  को

 मैला  करने  में  अपना  बड़ा  योगदान  दिया  है  ।  f

 स्वतन्त्र  भारत  में  हमें  wa  वह  अधिकार  भी  प्राप्त  नही ंहै  जोकि  विदेशियों  के  राज्य  में  हमें  प्राप्त

 थे  ।  आपातस्थिति  के  नाम  पर  वैयक्तिक  स्वतन्त्रता  छीनी  जा  रही  है  ।

 राज  भाषण  की  स्वतन्त्रता  समाप्त  हो  गई  है  ।  श्राप  हमें  बताते  क्यों  नहीं  कि  झ्रांसुका  के  अंतर्गत

 कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  ।  यह  मंत्रालय  क्या  कर  रहा  है  इस  बारे  में  हमें  कुछ  पता  नहीं ।
 मंत्रा

 लय  का  प्रतिवेदन  उल्लेख  न  किए  जाने  योग्य  कौर  संदिग्ध  उपलब्धियों  से  भरा  पड़ा  है  ।  उसमें  मंत्रालय

 की  नीतियों  शौर  कार्यक्रमों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।

 प्रतिदिन  में  न्यायिक  सुधारों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  न्याय  के  मिलने  में  बड़ी  देरी

 होती  है  कौर  न्यायालयों  में  बहुत  से  मामले  विचाराधीन  पड़े  हैं  प्रक्रिया  नियमों  को  सरल  बनाए  जाने  की

 मांग  की
 गई  है

 ।
 प्रतिवेदन  में  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  सरकार  ने  मात्र  सिविल  प्रक्रिया

 संहिता  का  एक  मसौदा  तैयार  किया  जो  कई  महीने  प्रवर  समिति  में  पड़ा  रहा  तथा  उसने  श्रपना  प्रतिवेदन

 पेश  किया  ।  पता  नहीं  वह  सदन  से  चर्चा  और  पारित  किए  जाने  के  लिए  कब  लाया  जाएगा  |

 मंत्रालय  कौर  goat  संशोधन  पारित  करने  का  दावा  करता  है  जिसके  अंतर्गत  कार्यपालिका

 अर
 कुछ  लोगों

 को
 कानून  से  भी  ऊपर  रखा  गया  है  ।  परन्तु  1975-76

 में  ऐसा  कोई  कानून  नहीं
 बनाया

 गया  जो  जन-साधारण  को  न्यायालय  में  जाने  में  सहायता  दे  ौर  वह  शीघ्र  सस्ता  न्याय  पा  सके  |

 गरीबों  को  कानूनी  सहायता  देने  सम्बन्धी  योजना  परिहास  का  विषय  वन  कर  रह  गई  है  ।  गरीबों  को

 कानूनी  सहायता  देने  संबंधी  कृष्णा  अ्रय्यर  समिति  का  प्रतिवेदन मई  1973  सें  प्रस्तुत किया  गया  था
 लेकिन  यह  मंत्रालय  में  रद्दी  की  टोकरी  में  पड़ा  हुमा  है  ।  कुछ  भी  नहीं  हुमा  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  से  कोई

 कार्यवाही  नहीं  हुई  है  ।  उन  लोगों  को  कानूनी  सहायता  देने  की  आवश्यकता  है  जिन्हें  अन्यायपूर्ण  बर्खास्त

 किया  गया है  जिन्हें  कार्मिक  संघों  के  अ्रधिकारों  से  वंचित  किया  गया  है  शौर  जिन्हें  अपनी  भूमि  से  बेदखल

 किया  गया है
 ।  कम-से-कम  ऐसे  मुकद्दमे  दायर  करने  के  लिए  स्टाम्प  शुल्क  तो  कम  किया  जाना  चाहिए

 लेकिन  यह  भी  नहीं  किया  गया  है  ।

 सरकारी  रूप  में  प्रत्यायोजित  विधि  सम्मेलन  गरीबों  को  कानूनी  सहायता  देने  के  मामले  में  चर्चा

 करने  के  लिए  प्रकट  रूप  से  आयोजित  की  जा  रही  है  कौर  राज्य  सरकारें  इन  विधि  सम्मेलनों को  वित्तीय
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 सहायता  दे  रही  है  ।  पिछली  बार  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कलकत्ता  में  गरीबों  को  कानूनी  सहायता  देने

 के  उपबंध  पर  चर्चा  करने  हेतु  विधि  सम्मेलन  आयोजित  करने  के  लिए  2  लाख  रुपये  की  राशि  दी  थी

 गरीबों  को  कानूनी  सहायता  देने  हेतु  योजनाएं  बनाने  के  लिए  यह  सब  कल्पित  बातें  हैं  ।  खेद  है  कि

 सरकार  के  पास  न  तो  वकील  हैं  कौर  न  गरीबों  की  सहायता थे  ऐसी  कोई  योजना  ही
 है  ।

 fats  विभाग  ने  भारतीय  संहिता  तैयार  करने  कौर  छपवाने  में  भारी  उपलब्धि  प्राप्त  करने  के  बारे

 में  बहुत
 बड़ा  चढ़ा  कर  बातें  की  हैं  ।  लेकिन  यह  इतनी  भारी  हैं  कि  इसको  प्रयोग  में  कोई  नहीं  ला  सकता

 देश  में  साधारण  वकीलों  के  सामने  सस्ते  विधि  प्रकाशनों  की  अनुपलब्धता  संबंधी  कठिनाई  है  ।

 सांविधिक  कानून  ait  इसके  ग्रंतगंत  बनाए  गए  नियम  एवं  विनियम  उपलब्ध  नहीं  इस  मामले  पर

 तुरन्त  ध्यान  देने  की  ऑ्रावेश्यकता  है  ।

 दिन  प्रतिदिन  न्यायपालिका  का  जो  दर्जा  घटाया  जा  रहा  उसे  दृष्टिगत  रखते  हुये  न्यायपालिका  को

 दिया  गया  3  पृष्ठ  का  श्रावित  कम  तो  नहीं  राज  इस  देश  के  लोगों  की  यह  सामान्य  धारणा  बन  गई  है

 कि  न्यायपालिका  कार्यपालिका  के  अधीनस्थ  हो  गई  है  ।  जब  लोगों  को  कार्यपालिका  के  निर्णयों  का  सामना

 करना  पड़ता  है  तो  उन्हें  यह  शिकायत  हैं  कि  न्यायपालिका  डरपोक  कौर  वश वती  हो  गई  है  ।  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  ज  न्यायापालिका  कार्यपालिका  के  वश  में  हों  गई  है  ।  यह  इस  देश  का  दुर्भाग्य  है  |  सरकार

 को  न्यायपालिका  ate  कार्यपालिका  को  संविधान  कौर  कानन  के  अनुसार  ५ अपन  कर्तव्यों  का  पालन  करने

 देना  चाहिए  |

 इस  वात  की  भारी  अफवाह  फेल  रही  हैं  कि  इस  देश  में  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  को  भारी

 संख्या  में  एक  स्थान  पर  स्थानान्तरण  मन्त्री  महोदय  सदन  को  बताएं  कि  क्या  इन  अफवाहों  में  कोई

 तथ्य  है  झोर  यदि  तो  किंतने  न्यायाधीशों  का  स्थानान्तरण  किया  जायेगा  aire  स्थानान्तरण  के  लिए

 उनको  चुनने  का  कया  मानदण्ड  होगा  ।

 उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  पद  कई  वर्षों  से  रिक्त  पड़े  हैं  ।  सरकार  इन  पदों  कों  क्यों

 नहीं  भर  सकी  है  ?  भ्र निर्णीत  पड़े  मुकदमों  की  संख्या  कम  करने  का  क्या  समाधान  है  ?

 चुनाव  विधि  सम्बन्धी  जान  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  एक  शब्द  भी

 नहीं  लिखा  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  चुनाव  विधि  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  नहों  है  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  कम्पनी  कानून  बो  भ्र पने  कैदियों  का  सन्तोषजनक  पालन  कर  रहा  है  ।

 कम्पनी  कानून  नवजोत  की  न्यायपीठ  भारत  में  विभिन्न  केन्द्रों  में  स्थापित  की  जानी  इन  बोर्डों  के

 ऐसे  सदस्य  टोने  चाहियें  ।  जो  लोगों  का  पूर्ण  विश्वास  प्राप्त  कर  सकें  ।  इसमें  केवल  कार्यपालिका  कें  ही
 लोग  लिए  जायें  बल्कि  कानून  के  ज्ञाता  भी  लिये  जाने  चाहियें  ।

 जहां  तक  एक  मात्र  विक्रेता  एजेंसी  का  सम्बन्ध  रिज़र्व  बैंक  श्राफ  इन्ही  की  1976  की
 रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  1972-74  के  दौरान  एक  मात्र  विक्रेता  एजेंटों  को  100.  8  करोड़  रुपये  का
 कमीशन  दिया  गया  था  कौर  इसमें  कोई  कटौती  नहीं  की  गई  यद्यपि  कुछेक  उद्योगों  पर  प्रतिबन्ध  लया
 है  फिर  भी  यह  देखना  चाहिए  कि  इस  पर  कठोरता  से  पालन  किया  जाये  श्र  एकमात्र  विक्रेता  एजेंसी
 समझौतों  पर  ग्रसित  प्रतिबन्ध  लगाया  जाये  ।

 लागत  लेखा  परीक्षा  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।  इसे  बहुत  से  उद्योगों  शर  कम्पनियों के  लिए  अनिवार्य
 किया  जाना  चाहिए
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 re ee  एएए

 मुकदमे  सम्बन्धी  जांच  गौर
 परीक्षा  जेसे  नाट als  ्य  नक्शा gq  ढ़ी  है  ।  इन  मामलों को

 तेजी  से  पुरा  किया  जाना  चाहिए  |

 संविधान  के
 ग्रे

 तर्गत  अपने  न्यूनतम  झ्र धि कारों  के  बनाये  रखने  में  मन्त्रालय  ने  जनता  का  पक्ष  नहीं

 लिया  है  ।  विधि  मंत्री  ने  न्यूयॉर्क  में  कहा  है  कि  बन्दी  प्रत्यक्षी  करण  के  लिये  आवेदन  पत्रों  पर  कब  भी  विचार

 किया  जाता है  ।  मन्त्री  महोदय  हमें  बतायें  कि  क्या  सरकार  उच्चतम  न्यायाधीश  की  ग
 ड  क  विशाल

 न्यायपीठ  बनाने  का  विचार  कर  रही  है  ताकि  यह  मामला  निपटाया  जा  सके  ।

 इन  तथ्यों  तर्कों  के  सन्दर्भ  में  मैं  विधि  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  की  मांगों  का  विरोध

 करता हूं  ।

 मांग  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  कटौती  की  राशि

 संख्या  संख्या  अधार

 श्री  रामावतार  शास्त्री

 69  15  गरीबों  को  कानू  नी  सहायता के  लिए

 कोई  निश्चित  योजना  का  प्रभाव  |  राशि  कम  करके  एक

 रूपया  की  जाये  t
 16  जाली  कम्पनियां  बनाकर  लाखों

 रुपये  का  गोलमाल HA  वालों  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  करने में  विफलता  |

 69  17  जजों की  नियुक्ति  के  समय  उनके

 विचारों  को  ध्यान  में  रखने  की

 आवश्यकता |

 69  18  ऐसे  जजों  को  ही  नियुक्त  करने  की

 आवश्यकता  जिनकी  आस्था

 समाजवाद  कौर  धर्मनिरपेक्षता  की

 नीति  में  हो  ।

 राशि  में  से  100  रुपये
 69  19  गरीबों  के  लिये  सरकार  की

 घटा  दिये  जायें  ॥
 से  wee  वकीलों

 की  नियुक्ति  करने
 की  आवश्यकता  |

 69  20  न्याय को  HA  खर्चीला  बनाने  की

 आवश्यकता  |

 69  21  न्यायालयों  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  को

 रोकने में  असफलता  ।

 oft  जगन्नाथ  राव  :
 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  की  मांगों  के  बारे  में

 चर्चा  आरम्भ  करते  हुये  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सोमनाथ  चेटर्जी  ने  जिस  लोकतंत्र  तथा  मौलिक  श्रमिक  रों
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 की  समाप्ति  का  उल्लेख  किया  वास्तव  में  वह
 तो  गह  मंत्रालय  कार्य  है  ।  इस  मंत्रालय  ने  जो  भी  विधेयक

 प्रस्तुत  किये  हैं  तैयार  किये  हैं  उनके  लिए  हमें  इसकी  सराहना  करनी  चाहिए  ।

 मेरे  मित्र  ने  आंसु का  के  विरोध  में  भी  बहुत  कुछ  कहा  है  तथा  मैं  स्वयं
 भी

 इसके  पक्ष  में  नहीं हूं  ।

 परन्तु  इसका  विरोध  हम  इसलिए  नहीं  करते  कि  यदि  इस  उपयुक्त  समय  पर  इसका  उपयोग  न  किया  जाता

 तो  ग्राम  देश  में  पत्ता  नहीं  क्या  हो  गया  होता  ।  विरोधी  दलों  के  नेताओ ंने  घोषणा  की  कि  वे

 सरकार  को  गिरायेंगे  तर  राष्ट्रव्यापी  खिलाफत  आंदोलन  चलायेंगे  ।  उस  दशा  में  देश  में  ब्या  कुछ

 होता  ?  त  प्रा पात कालीन  स्थिति  की  घोषणा  करनी  पड़ी  ।  देश  की  परिस्थितियों  को  देखते  हुसे  ऐसा

 करना  जरूरी  ही  था  ।

 आपातकालीन  स्थिति  के  दौरान  राष्ट्रपति  संविधान  की  धारा  359  के  अधीन  श्रघिसूचना  जारी

 करते  हैं  और  मूलभूत  अधिकारों  को  निलम्बित  करते  हैं  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं हूं  कि  यह  मंत्रालय

 प्रजातंत्र  की  तोड़-फोड़  करने  के  लिये  जिम्मेवार  है  ।  मैं  आपातकालीन
 स्थिति

 को  लागू  करने  तथा  श्रंसुका

 संशोधन  विधेयक  को  उचित  मानता  हूं  ।

 न्यायालय  शुल्क  में  कमी  की  जानी  चाहिए  ताकि  जनता  को  शीघ्र  कौर  सस्ता  न्याय  मिल  सके  ।

 न्यायालयों  का  विकेन्द्रीकरण  भी  किया  जाना  चाहिये  कौर  मुनसिफ  न्यायालय  ताल्लुक़  मुख्यालय  पर

 पित  किये  जायें  ताकि  लोगों  को  सस्ता  न्याय  मिल  सके  ।

 मंत्रालय  राजभाषा  आयोग  का  भी  प्रभारी है  ।  लेकिन  खेद है  कि  भारत  के  संविधान  का  सभी

 प्रादेशिक  भाषियों  में  प्रभी  तक  अनवाद  नहीं  हुम्रा है  ।  इसका  तथा  अन्य  संशोधनों  का  अनुवाद  शी  घ्  किया

 जाना  चाहिये  ताकि  लोगों  को  इनके  बारे  में  जानकारी  हो  सके  ।  इसी  प्रकार  उच्च  न्यायालयों  के

 न्यायाधीशों  का  भी  तबादला  किया  जाना  चाहिये  ताकि  कार्यकुशलता  बढ़  सके  ।

 थी  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैंने  कहां  था  कि  इसके  लिये  कोई  मापदण्ड  होना  चाहिये  ।  इस  प्रकार  से

 तबादले  सजा के  तौर  पर  नहीं  होने  चाहियें  ।

 शी  जगन्नाथ  राव  :  यह  कोई  सजा  नहीं  है  ।  इससे  निश्चय  ही  न्यायिक  प्रशासन  की
 कार्यकुशलता

 में  वृद्धि  होगी  ।

 चुनाव  कानून  सम्बन्धी  संशोधन  चुनाव  से  पहले  ही  किये  जाने  चाहिए  ताकि  लोगों  को  इसके  बारे  में
 जानकारी  हो  सके  ।

 इस  मंत्रालय  की  जिम्मेवारियां  wa  बढ़  चुकी  हैं  ।  मंत्रालय  को  अब  अधिक  सक्रिय  होना  चाहिए  ।
 गरीबों  को  कानूनी  सहायता  सम्बन्धी  योजना  को  सभी  तक  भी  लाग [  नहीं  किया  गया  है  ।  परब  इसे  शीघ्र
 ही  लागू  किया  जाना  चाहिये  ।

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  करने  का  स्तर  गिर  चुका  है  ।  इसके  स्तर  में

 सुधार  किया  जाना  चाहिये  ताकि  कोई  यह
 न  कह  सके

 कि
 विधेयक  में  त्रुटियां  है

 मैं  इस  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  )  :  विधि  मंत्रालय  का  कार्य  देश  के  लिए  कानून  बनाना  कौर

 उन्हें  पास  करना  ही  नहीं  है  बल्कि  उसे  यह  भी  देखना  चाहिए  कि
 इन  कानूनों  का

 निष्ठापूर्वक  कार्यान्वयन  हो
 और

 इन
 कानूनों  का  लाभ  जनसाधारण  तक  पहुंचे  जिनके  लिए  ये  कानून  बनाये  गये  है  ।

 गरीबों
 को

 कानूनी  सहायता  देने  सम्बन्धी  कानून  बनाने  की  कौर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 वकील  समुदाय  गरीबों
 को

 कानूनी  सहायता  देने  के  लिए  आगे  at  गया  है  ।
 लेकिन  हमारे  देश  में  यह  and
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 es  न  लाए
 ५

 स्वैच्छिक  स्तर  पर  ही  नहीं  दी  सकता  है  ।  na  1  मह  दय  को  दस  सम्बन्ध
 में

 व्यापक  कानून  बनाने  के  लिए

 तुरन्त  wen  उठाने  चाहियें  ।

 आपराधिक  मामलों  में  श्री  कुछ  कानूनी  सहायता  दी  जाती  है  ।  इस  कानूनी  सहायता  के  उपबन्ध  की

 प्रभावी
 क्रियान्विति  के  लिए  सरकार  को  अनुभवी  ate  प्रतिभाशी ल  व्यक्तियों  का  संगठन  बनाना  चाहिये  |

 साज  चिकित्सा  कालेजों  में  छात्र  को  चिकित्सा  स्नातक  की  उपाधि  लेने  से  पहले  उसे  एक  प्रकार  की

 चिकित्सा  प्रशिक्षण  करना  पड़ता है
 ।  लेकिन  विधि  का  छात्र  परीक्षा  पास  करने  के  तुरन्त  बाद  ही  न्यायालय  में

 जाकर  वकालत  करने  लगता  है  कौर  वहू  बहुत  से  मामलों  में  अ्रपने  मवक्किल  का  सहित  कर  लेता है
 ।  हमें

 कालेजों  में  ही  कानूनी  सहायता  कक्ष  खोलने  चाहियें  ।  ऐसे  कानूनी  सहायता  कक्ष  इण्डोनेशिया

 श्र  श्रीलंका  में  हैं  ।  हमें  भी  इस  दिशा  में  कदम  उठाना  चाहिये  ।

 2  कार्यक्रम  के  लाभ भो कता  समाज  में  ऐसे  वर्ग  के  लोग  हूँ  जो  न्यायालय  शुल्क  तक  का  भुगतान

 करने  की  भी  स्थिति  में  नहीं  है  ।  इन  लोगों  को  न्यायालय  शुल्क  के  मामले  में  सहायता  देने  के  लिए  कुछ

 वाही  की  जानी  चाहिए  ।

 न्यायालयों  में  अनिर्णीत  मुकदमों  की  संख्या  बहुत  अधिक  इस  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  कार्यवाही

 को  जानी  चाहिए  |  सरकार  को  उच्च  न्यायालयों  में  रिक्त  स्थानों  को  भरना  चाहिए  कौर  अधीनस्थ

 न्यायपालिका  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जाने  चाहियें  ।  सरकार  राज्यों  को  निदेश
 दे

 कि

 अधीनस्थ  न्यायाधीशों  की  संख्या  बहाई  जाये  ।  भ्रधीनस्थ  न्यायपालिका  को  शौर  अधिक  सुविधायें  दी

 जानी  इससे  देश  में  सम्पूर्ण  कानूनी  तन्त्र  के  बिकस  में  भारी  सहायता  मिलेगी  ।

 हमें  कानूनों  को  साधारण  बनाना  चाहिये  |  हमें  कानून  की  व्याख्या  करने  वाला  विधान  लाना

 चाहिए  सौर  न्यायालयों  को  स्पष्ट  कर  देना  चाहिये  कि  व्याख्या  का  निर्धारण  करने  वाले  मुख्य  पहलू  पर

 संसद्‌  में  ही  वाद-विवाद  हो  चुका  है  ।  कानून  की  व्याख्या  विधि  से  पूर्ववर्तिता  का  कानून  समाप्त  हो  जाना

 1948 या  1950  में  देश  में  जो  स्थिति  थी  वह  अब  बदल  गई  है  ।  हमारी  प्रवृत्ति  भी  बदल  गई  है  ।

 हमें
 अपनी  भावना  में  ही  परिवर्तन  लाना  चाहिये  ।

 जहां  तक  संविधान  में  संशोधन  करने  का  सम्बन्ध  किसी  भी  संवैधानिक  संशोधन  में
 संसद  के

 अ्रधिकार  की  पुष्टि  की  जानी  चाहिए  कि  संसद्‌  संविधान  के  किसी  भाग  या  रंग  का  संशोधन  करने  के

 प् ्  | लिए  सत्ता  सम्पन्न

 Si  डी०  Fo  पंडा  1947  में  विधि  प्र्त्त्री  ने  कुछ  घोषणाएं  की  थीं
 ।

 उनमें  यह  कहत

 था  कि  सरकार  कुछ  व्यापक  कानून  लायेगी  कौर  सम्पूर्ण  वैधानिक  प्रणाली  में  कुछ  सुधार  लायेगी  ।  जिससे

 कानून  जनता  की  सेवा  करे  ।  हम  इस  सम्बन्ध  में  सुनते  तो  al  रहे  हैं  लेकिन  इन  घोषणाओं  मात्र  से  कुछ

 सुधार  नहीं  होगा  ।

 भारतीय  विधि  संस्थान  को  6  लाख  रूपये  का  वारिक  अनुदान  दिया  जा  रहा  है  ।  मन्त्री  महोदय  हम

 यह  बतायें  कि  इस  संस्थान  ने  गत  18  वर्षों  में  अपने  कार्य  से  क्या  विशिष्ट  योगदान  किया  है  ।  कुछ  नहीं  ।

 इस  संस्थान  ने  हमारे  aa  राष्ट्रीय  विधि  शास्त्र  के  निर्माण  में  कोई  सहायता  नहीं  की  है  ।  इस  संस्थान  को

 दिया  जाने  वाला  धन  व्यर्थ  जा  रहा  है  ।

 नौ  पी०  पार्थासारथी  पीठासीन  हुए
 [  Shri  P.  Parthasarthi  in  the  chair

 :  महान्यायवादी  कौर  महा  प्रवक्ता  अखिल  भारतीय  बार  काउंसिल  की  बैठकों  में  शामिल  नहीं  होते
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 हैं जिसके  फलस्वरुप  प्रतिक्रियावादी  स्थिति  का  लाभ  उठाते  हैं  site  सम्पूर्ण  बार  एसोसिएशन  पर  अरपना

 नियंत्रण  कर  उसका  स्वयं  मार्गदर्शन  करते  हैं  |  इस  मामले  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  |

 हमारे  कानून  की  प्रणाली  में  व्यापक  परिवर्तन  होना  चाहिए  ।  इस  परिवर्तन  से  तरब  हमारे  कानूनी

 प्रणाली  ऐसी  बने  जिससे  हमारे  समाज  के  निधन  वर्ग  को  सहायता  मिले  |

 सभी  कम्पनियों  में  लागत  लेखा  परीक्षा  होनी  चाहिए  ।  इससे  बड़ी  कम्पनियों  द्वारा  बनाये  जाने

 वाली  विभिन्न  वस्तुभ्नों  की  वास्तविक  उत्पादन  लागत  का  पता  चलेंगी  |  हमें  कच्चे  सामान  के  सत्य  का

 भी  पता  लगेगा  कौर  इससे  बड़ी  कम्पनियों  की  वास्तविकता  का  पता  चलेगा  |

 बिरला हाउस  के  विरूद्ध  1967  से  जांच  चल  रही  है  ।
 यह  जांच  काय  अब  बन्द  पड़ा  है  क्योंकि बिरला

 की  एक  कम्पनी  ने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  से  रोक  आदेश  प्राप्त  कर  लिया  है  ।  सरकार  ने  उस  रोक

 आदेश  को  रह  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  ।

 न्यायालय  ने  मामलों  में  यह  निर्णय  दिया  है  कि  सरकार  को  सेवा  सम्बन्धी  मामलों  में  श्री लें

 दायर  करने  के  लिए  सावधानी  बरतनी  चाहिए  ।
 सेवा  की  पदोन्नति  इरादी  सम्बन्धी  कुछ  मामले

 दायर  किये  जा  रहे  हैं  जब  तक  कोई  मामला  श्रत्यधक  गम्भीर  नहीं  होता  सरकार  को  इस  तरह  से

 याचिकाएं  दायर  नहीं  करनी  चाहियें  ।

 मुफस्सिल  न्यायालयों  में  बहुत  मुकदमें  जमा  हो  जाते  हैं  क्योंकि  उच्च  न्यायालय  इनकी  कौर  ध्यान

 नहीं  देते  हैं  ।  प्रत  :  मुफस्सिल  न्यायालयों  में  प्रतिष्ठित  मामलों  की  संख्या  कम  की  जानी  चाहिये  ।

 गरीबों  को  कानूनी  सहायता  के  बारे  में  काफी  चर्चा  की  गई  है  ।  पीछे  इस  सदन  में  प्रा श्वा सन  दिये

 गये  कि  एक  व्यापक  कानूनी  सहायता  विधेयक  लाया  जायेगा  |  मंत्री  महोदय  हमें  बतायें  कि  जिन  लोगं  को

 कानूनी  सहायता  की  जरूरत  है  उन्हें  यह  सहायता  निःशुल्क  दी  जाये  यह  बात  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 क्या  विशेष  कदम  उठायें  गय  है  ।

 श्री  बी०  बी०  नायक  )  :  संघीय  सूची  में  जल  सीमा  से  बाहर  मत्स्यपालन  कौर  मछलियां

 पकड़ने  की  व्यवस्था  है  |  मत्स्यपालन  का  उपबन्ध  राज्य  सूची  में  भी  है  |  यह  विषय  समवर्ती  सूची  में  शामिल

 किया  जाना  चाहिये  ।  विधि  dat  को  हमारे  संविधान  के  कार्य  संचालन  के  बारे  में  रखवाले  का  कार्य  करना

 चाहिये  ate  उन्हें  इस  मामले  की  पूरी  निगरानी  रखनी  चाहिए  तथा  इसमें  पैदा  हुए  असन्तुलन  टूर  करने

 चाहिएं  |

 अपने  देश  में  सरकारी  तौर  प्राइवेट  सेक्टर  की  कम्पनियों  की  तुलनात्मक  संख्या  देखने  पर  पता  चलता
 है

 कि
 सरकारी  कम्पनियों  की  संख्या  605

 है
 जिनकी  प्रदत्त

 पूंजी
 5062  करोड़  रुपये  है  जबकि  426  11

 प्राइवेट  कम्पनियों  की  प्रदत्त  पूंजी  2675  करोड़  स्वयं  है  ।  हमारे  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  गत
 25  या  30  वर्षों  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  मंत्री  महोदय  को  AS  बताना  चाहिये  कि  हमारी  सरकारी  da
 कम्पनियों  के  संचालन

 में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कानून  बनाया  जा  रहा

 aes  एकाउन्टेंटों  सम्बन्धी  कानून  बनाने  का  कार्य  विधि  विभाग
 का  है  |  चार्टड  एकाउन्टेंट  का

 व्यवसाय  ऐसा  व्यवसाय  है
 जो  पूंजीपति  वातावरण  में  पनपा है  ।  यह  व्यवसाय  एक  ऐसी  प्रणाली  है

 जिससे  हमारी  श्रथेल्यवस्था  को  हानि  पहुंचती है
 ।  ऐसे  कुछ  लोगों  को  हमारे  उन  सरकारी  उपक्रमों

 जिन्हें  समाजवादी  श्रथव्यवस्था  के  दुर्ग  कहा  जा  सकता  प्रभारी  बनाया  जा  रहा  कम्पनी  कार्य
 विभाग  को  अपनी  तन्द्रा  से

 उठकर
 इन  सरकारी  उपक्रमों  को  बुदई  बनाने  के  लिए  कदम  sat  जाने

 चाहियें  ।
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 श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  :  देश
 में  यह  झाम  धारणा  उत्पन्न  हो  गई  है  कि  कम्पनी

 प्रशासन  तथा  कम्पनी  कानून  ats  लोक  हितों  की  प्रभावशाली  ढंग  से  रक्षा  करने  की  बजाय

 बड़े-बड़े  एकाधिकारियों  तथा  बड़े-बड़े  व्यापारियों  के  दबाव  में  श्री  गये  केवल  बड़े-बड़े

 उद्योगपति  ही  कम्पनी  कानून  बोर्ड  की  प्रशंसा  करते  शेष  लोग  जैसे  सरकारी  कम्पनियों  के

 साधारण  कर्मकार  तथा  ग्न्य  लोग  पूर्णतया  इसके  कार्यकरण  से  असन्तुष्ट  हैँ  ।

 मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  यह  स्वीकार  किया  किया  गया  है  कि  विभाग  ने  जिन  20  बड़े-बड़े

 प्रौद्योगिक  गृहों  से  जो  निरीक्षण  प्रतिवेदन  इक्ट्ठे  किये  हैं  उनसे  पता  चलता  है  कि  अधिनियम

 के  विभिन्न  उपबन्धों  का  पालन  करने  में  कम्पनी  ने  कई  प्रकार  की  त्रुटियां  अथवा  गलतियां  की

 उनसे  यह  भी  पता  चलता  है  कि  वहां  कदाचार  हुए  कम्पनी  निधियों  को  दूसरे  ही

 कार्यों  के  लिए  व्यय  किया  गया  है  att  सुप्रबन्ध  के  मामले  भी  हुए  वहां  जो  कुछ  कदाचार

 चल  रहे  हें  उनकी  तो  यह  एक  झलक  मात्र  |

 इस  प्रतिवेदन  के  झ्रध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  निहित  एकाधिकार

 बड़े  व्यापारियों  द्वारा  पैदा  की  जाने  वाली  बाधाश्रों  को  दूर  करने  में  असमर्थ  हैं  शर  पुरी  तरह

 निराश  हो  गये  ये  निहित  स्वार्थ  उनके  कार्यों  को  नियंत्रित  तथा  नियमित  करते

 एकमात्र  विक्रय  तथा  क्रय  एजेन्सी  के  लिए  करार  हेतु  कई  आवेदनपत्र  प्राप्त  हुए  हूँ

 किन्तु  कम्पनी  कानून  बोर्ड  के  पास  इन  मामलों  पर  विस्तृत  रूप  से  विचार  करना  त्यागने  के

 अ्रलावा  कोई  अरन्य  चारा  न  रहा  ।  व्यापक  रूप  से  विचार  करने  के  मामले  को  निलम्बित  रखने

 तक  उनके  पास  इन  लोगों  को  एकमात्र  विक्रय  तथा  एक  मात्र  क्रय  एजेन्सी  के  लिए  करार  की  अंतरिम

 भ्र नुम ति  देने  के  अतिरिक्त  कोई  अन्य  विकल्प  न  रहा  |

 इसी  प्रकार  एकाधिकार  निवन्धनकारी  व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  के  श्रन्तगत

 कुछ  कम्पनियों  तथा  विदेशी  एकाधिकार  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कुछ  कदाचारों  तथा  हेराफेरी  के

 लिए  आदेश  जारी  किये  गये  किन्तु  उन्होंने  उच्च  न्यायालयों  में  समायाचिकायें  दायर  कर  दीं  श्र

 रोक  आदेश  प्राप्त  कर  लिये  कौर  इस  तरह  मामलें  रुक  गये  ।  यही  बात  इस  श्रधितियम  के

 श्रन्तगत  जांचों  के  साथ  भी  हो  रही

 यह  समझना  कठिन  है  कि  कम्पनी  कानून  प्रशासन  जयपुर  उद्योग  जैसे  मामलों  में  क्या

 कर  रहा  है  ।  इस  उद्योग  को  निधियों  लेखाजोखा  तैयार  किये  बिना  15  ay  तक  बन्द

 रहने  की  अनुमति  दी  कोई  नहीं  जानता  कि  धन  कहां-कहां  व्यय  किया  गया  सारा

 कारखाना  लगभग  नष्ट  होने  वाला  है  कौर  फिर  भी  कभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई
 पता  चला  है  कि सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  का  उत्सुकता  से  प्रयास  कर  रही  है  कि  कारखाने

 को  चालू  करने  के  लिए  इसे  ऋण  तथा  अ्तिरिवत  धनराशि  कैसे  दी  जा  सकती
 यह

 अच्छी  बात  है  कि  कारखाने  को  चालू  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  कर्मचारियों  पर
 भुखमरी

 की  नौबत  पहुंच  गई  किन्तु  मालिकों  ने  जो  भष्टाचार  किये  हैं  उनका  क्या  होगा  ?

 इसके  अतिरिक्त  बर्ड  एण्ड  कम्पनी  के  मामले  में  एक  प्रमुख  निदेशक  अधिकांश  शेयरों
 को  खरीदने  की  भरपूर  कोशिश  कर  रहा  है  ताकि  वह  समूची  कम्पनी  अपना  नियंत्रण
 कर  ah  |  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  एक  ag  पूर्व  उसके  विभिन्न  गृहों  पर  छापे  मारे  गये  थे

 ba
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 गौर  वहां  से  बहुत  बड़ी  ऐसी  घबराती  बरामद  हुई  थी  feet  कोई  हिसाब-किताब  नहीं  रखा

 गया  था  ।  ऐसे  लोगों  को  इस  प्रकार  की  महत्वपूर्ण  कम्पनियों  का  निदेशक  बनाये  रखा  gat  है

 कया  इस  सम्बन्ध  में  कम्पनी  कानून  बाधक  बनता  यदि  हां  तो  को  कानून  में

 संशोधन  करना  चाहिये

 sara  और  कम्पनी  कार्य  संचालक  में  उपमंत्री  बेरब्त  बरुआ )
 :  एक  अ्रारोप  लगाया

 गया  है
 कि  हम  वास्तविक  रूप  से  बड़े-बड़े  व्यापार  गृहों  की  मदद  कर  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  मंत्रालय  का  काम

 यह  सुनिश्चित  करना है  कि  एकाधिकार  गृह  तथा  अरन्य  बड़े-बड़े  व्यापारी  जनहित  के  विरुद्ध  कार्य  न  कर

 सकें  यही  कारण  है  कि  इस  मंत्रालय  ने  एकाधिकार  निर्बन्धनका री  व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  बनाया

 गया  रोक  गत  वर्ष  कम्पनी  कानून  में  भ्रत्यघिक  प्रभावशाली  संशोधन  किये  गये  यह

 मंत्रालय  देश  के  विकास  की  नीति  के  अनुसार  ही  करने  का  प्रयास  कर  रहा  यद्यपि

 कम्पनी  क्षेत्र  के  बाहर  के  अन्य  क्षेत्रों  के  कार्यों  को  प्रोत्साहित  करने  का  काम  इस  मंत्रालय  का

 नहीं  है  फिर  भी  सरकार  ने  सहकारी  लघु  तथा  मध्यम  उद्योगों  wit  सरकारी  क्षेत्र  के

 उद्योगों  के  विकास  में  रुचि  दखाई  है  ।

 बड़े-बड़े  व्यापार  गृहों  को  बहुत  ही  सीमित  रूप  में  तथा  वर्गीकृत  क्षेत्रों  में  जहां  वे  प्रवेश  कर  सकते

 विस्तार  करने  की  अनुमति  दी  जाती  उन्हें  उच्च  प्रौद्योगिकी  क्षेत्रों  में  जाना  होता  है  ।

 सरकार ने  यह  सुनिश्चित  करने  में  सावधानी बरती  है  कि  इन  गृहों  का  कम्पनियों से
 नियंत्रण  हट  जाये  ।  वहां  से  इक्विटी  नियंत्रण  को  हना  पड़ेगा  जहां  कि  इक्विटी  नियंत्रण

 40  प्रतिशत  से  अ्रधिक  है  यदि  यह  कोई  विदेशी  कम्पनी  हो  तो  उस  पर  नियंत्रण  हटाने  का

 फार्मूला लागू  कर  दिया  जाता  अन्य  कम्पनियों  पर  जब  वे  स्वीकृति  के  लिए  कराते है
 तो

 हम  ये  शर्तें  लगा  देते  हैं  और  उन  पर  संपरिवतनीय  खंड  लागू  कर  दिया  जाता  हमने

 सरकार  से
 सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  के  लिए  अधिकाधिक  भाग  लेने  की  सिफारिश  की  है  ।

 जहां  तक  20  गृहों  के  निरीक्षण  का  सम्बन्ध  हम  निरीक्षण  आरम्भ  कर  रहे  हैं और

 एक  नीति  के  रुप  में  सरकार  ने  कहा  है  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  सकेगा  इसे  कार्यान्वित  किया

 जायेगा  ।

 एक  मात्र  बिक्री  एजेन्सी  के  बारे में  मामला  उठाया  गया  हमने  सीमेंट  कागज

 कुछ  अन्य  उद्योगों  में  एकमात्र  बिक्री  की  एजेन्सियों  पर  पहले  ही  प्रतिबन्ध

 लगा  हमने  उन्हें  रोक  दिया  इस  मामले  में  हमें  उनकी  भलीभांति

 जांच  करनी  है  क्योंकि  यदि  एक  मात्र  बिक्री  एजेन्सियों  से  मूल्यों  में  वृद्धि  होती  है  तो

 हमें  उपभोक्ता  के  हितों  को  ध्यान  में  रखना  अतः  एकमात्र  बिक्री  एजेंसियों  का

 उन्मूलन  करना  ही  एक  मामला  नहीं  है  अपितु यह  है  कि  कीमतों  को  कैसे  कम  किया  जाये
 और  एकमात्र  विक्री  एजेन्सियों  का  कमीशन  किस  तरह  घटाया  हम  कम्पनियों  के  विक्रय

 व्यय
 को  कम  करने  का  प्रयास  कर  रहे

 संशोधनों  के  बारे  में  पूछा  गया  है
 कि

 क्या  क्या  उपलब्धियां  प्राप्त  की  गई  इन
 संशोधनों  का  कम्पनी  प्रणाली  पर  काफी  प्रभाव  पड़ा  है  भूतपूर्व  प्रबन्धक  निदेशकों  के
 सम्बन्ध  के  बारे  में  प्रत्येक  पत्र  का  अध्ययन  किया  गया  है  कौर  समूची  प्रणाली  पर

 पूरी  निगरानी रखी  गई
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 लेखा  परीक्षा  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  हमने  अधिनियम  का  संशोधन  feat  लागत  लेखा

 परीक्षा के  बारे  में  यह  कुछ  उद्योगो ंके  लिए  अनिवार्य  20  उद्योगों  के  लिए  हमने  यह

 art  कर  दिया  है  wt  उन्हें  अरब  लागत  लेखा  रिकार्ड  में  रखने  होंगे  ।

 जियाजी  राव  काटन  मिल्स  के  बारे  में  जबलपुर  उच्च  न्यायालय  द्वारा  आदेश  जारी  किया

 गया  अन्य  मामलों  के  लिए  जांच  आदेश  जारी  किए  गए  सरकार  इस  समूचे
 विधान

 पर  विचार  कर  रही  है  कौर  इस  तरह  की  जिनसे  सरकार  का  समूचा  कार्यकरण

 अस्त-व्यस्त  हो  जाता  अच्छा  नहीं  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  में  प्रबन्धकीय  मस्त-निगम  ऋणों  तथा  कई  अन्य  बातों  म

 हमने  कई  छूट  दी  हैं  ।

 देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्यकारी  लोगों  का  यह  विचार  है  कि  हमें  सरकारी  क्षेत्र के

 उद्यमों  के  लिए  एक  पृथक  विधान  बनाना  fara  वर्तमान  कार्यकरण  प्रणाली  में  कम्पनी

 कानून  विभाग  को  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  मामलों  में  किसी  तरह  की

 विलम्ब  न

 एकाधिकार  गृहों  के  बारे  में  एकाधिकार  निर्वन्धनकारी  व्यापार  व्यवहार  अ्रधिनियम  की  धारा

 31
 के  श्रन्तगत  जांच

 की
 जाती  किन्तु  न्यायालय  उन्हें  रोक

 आदेश  देते  हम  रोक  areal

 को  समाप्त  करने  के  लिए  कदम  उठा  रहें

 जहां  तक  निदेशकों  का  सम्बन्ध  यदि  उसमें से  किसी  के  विरुद्ध  भी  कोई  मामला सही
 साबित  हो  जाता  है  तो  उसकी  नियुक्ति  स्वीकार  कर  दी  आजकल  नियुक्ति  की

 स्वीकृति  को  करने  के  लिए  हमारे  पास  पर्याप्त  शक्तियां  जब  कभी  इस  तरह  के  मामले

 उठ  खड़े  होते  हैं  तो  हम  शीघ्र  की  कोशिश  करते  ate  यदि  आवश्यक  हो  तो

 निरीक्षण को  पुरा  करने  के  लिए  उन्हें  एक  ad  का  समय  ate  दे  देते  हैं  ।

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा  यद्यपि  विधि  मंत्री  ने  बार-बार  दोहराया  है

 कि  सरकार  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  को  सुरक्षित  फिर  भी  वे  सब  कुछ  इसके  विपरीत

 कर  रहे  उदाहरण  के  तौर  पर  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  श्री  ललित  को  न्यायाधीश  के

 पद  पर  स्थायी  नहीं  किया  गया  क्योंकि  उन्होंने  एक  ऐसा  निर्णय  दिया  जो  सरकार  के  पक्ष  में

 नहीं  ari  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  श्री  अग्रवाल  का  ऐसा  ही  मामला  है  |

 उन्हें  कुलदीप  नैयर  के  मामले  में  उनके  द्वारा  दिये  गये  निर्णय  कारण  स्थायी  नहीं  किया  गया

 श्र  सुप्रीम  कोर्ट  बार  एसोसिएशन  ने  इस  प्रथा  की  निन्दा  करने  सम्बन्धी  एक  संकल्प  पास  किया

 है  कौर  राष्ट्रपति  से  अपील  की  है  कि  उन्हें  नियुक्त  किया  इन  दो  मामलों  से

 हमें  यह  विश्वास  हो  गया  है  कि  मंत्रालय  को  न्यायधीशों  की  नियुक्ति  करने  की  जो  शक्ति  दी

 गई  है ९९)  उसका  समुचित  ढंग  से  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  |

 इन  लोगों  को  दण्डित  करने  के  लिए  इस  का  दुरुपयोग  किया  गया  है  कौर  इस  तरह
 न्यायाधीशों  को  एक  प्रकार  से  यह  चेतावनी  दी

 गई  है
 कि  यदि  उन्होंने  सरकार  की  इच्छानुसार

 कार्य  नहीं  किया  तो  उन  की  भी  ऐसी  दशा  होगी  जैसी  इन  न्यायाधीशों  की  हुई  है  ।
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 में  स्थानान्तरण करने  की  ater  दे
 बारे  में

 यह
 कहना  चाहता  हूं

 कि
 प्रश्न

 यह  है

 कि  इस  शक्ति का  किस  ढंग से  प्रयोग किया  जाता  हाल ही  में  गुजरात  उच्च  न्यायालय  के

 दो  न्यायाधीशों  जिन्होंन ेसेंसर  के  विरुद्ध  निर्णय  दिया  था  ale  यह  कहा  था  कि  सेंसर  को  न्यायालयों

 के  frat  पर  कोई  अ्रधिकार  नहीं  है  कौर  न्यायालय  के  निर्णय  प्रकाशन  से  किसी  भी  प्रकार

 की  व्यवस्था  नहीं  स्थानान्तरण  कर  दिया  गया  तथा  स्थानान्तरण  एसे  समय
 पर

 गया  कि  उस  से  सर्वत्र  यह  धारणा  पैदा  हो  गई  कि  सरकार  को  जो  शक्तियाँ  प्राप्त  वह  उ

 उपयोग  न्यायापालिका  की  स्वतंत्रता  को  बढ़ाने  के  लिये  नहीं  अपितु  उसकी  स्वतंत्रता  को  समाप्त

 करने  के  लिये  कर  रही  उन न्यायाधीशों  का  स्थानान्तरण  निर्णय  देने  के  तुरन्त  बाद  किया

 गया  था  कौर  इसलिए  यह  धारणा  उत्पन्न  हुई  |

 यद्यपि  विधि  weal  श्री  सेन  ने  सभा  में  यह  शभ्राश्वासन  दिया  था  कि  स्थानान्तरण  करने  की

 शक्ति  का =  यायाधीशो ंके  विरुद्व  दुरुपयोग  vat थि कया  जाएगा  तथापि  इस  मंत्रालय  के  कार्यकरण

 ने  लोगों के  दिलों  में  यह  भावना  पदा  कर  दी  है  कि  इस  शक्ति  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 मत  स्थानान्तरण  करने  की  शक्ति  का  उपयोग  एक  दंड कारी  विधान  के  रूप  में  नहीं  किया  जाना

 चाहिए

 कुछ  समय  पहले  जब  न्यायाधीशों  की  सेवा  की  शर्तों  सम्बन्धी  विधेयक  पर  चर्चा  हो  रही

 थी  तो  ये  शिकायतें  की  गई  थीं  कि  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  मामले  में

 पक्षपात  किया  जाता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  पुनर्गठन  योग  ने  एक  सिफारिश  की  थी

 जिस  के  अनुसार  एक  तिहाई  न्यायाधीश  ग्न्य  राज्यों  से  होने  चाहियें  ।

 दूसरे  मेने  यह  सुझाव  भी  दिया  था  कि  कुछ  ऐसी  प्रथा  बना  ली  जाए  कि  उच्च  न्यायालय

 का
 मुख्य  न्यायाधीश  उस  राज्य से  न  होकर  प्रत्य  राज्य  का  परन्तु  सरकार  a  तक

 इस  सिफारिश पर  मौन  बैठी  है  ate  इसे  क्रियान्वित नहीं  किया  गया

 ञ जहां  तक  चुनाव  सम्बन्धी  सुधारों  का  सम्बन्ध  लिये  सभा  में  तथा  सभा  से

 बाहर  मांग  की  गई  थी  चुनाव  आयोग  ने  कछ  सिफारिशें की  थीं  ।  एक  सयुक्त है ह  समिति का  गठन

 किया  गया  था  तथा  उसने  सर्वसम्मति से  सिफारिश की  थी  ।  सरकार  ने  उस  के  ae पर

 एक  विधेयक  का  प्रारुप  तैयार  किया  था
 परन्तु  उसे  उस

 को
 पेश  करने  का  समय  नहीं जब  कि  प्रधान  मंत्री  के  चुनाव  को  संरक्षण  देने  के  लिये  उसे  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में

 संशोधन  करने  का  समय  मिला  गया  ।  मेरी  शिकायत  यह  है  कि  सरकार की  वर्तमान
 चुनाव

 पद्धति  निहित  हितों  को  arr  देती

 जहां
 तक

 निर्धनों  को  कानूनी  सहायता  देने  का  प्रश्न  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के

 कानूनी  सलाह  देने
 के

 लिये  एक  व्यापक  योजना  बनाई  जानी  ऐसा  करना  भारतीय

 इतिहास  के  wat  होगा

 श्री  बी०  आर०  शुक्ल  :  न्याय  ak  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  के  कार्य

 को  आपात  स्थिति  की  घोषणा  के  age  संदर्भ  में  झांकना  होगा
 ।

 मंत्रालय  को  ऐसे  कानून  बनाने

 पारित  करने  में  सहायता  करने  को  कहा  गया  जो  ara  के  उद्देश्यों  को  निष्ठा से
 पूरा कर  श्रन्तिरिक  सुरक्षा  अधिनियम  पास  किया  तस्करों  की  सम्पत्ति  सम्पूर्ण
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 अधिनियम  बनाया  गया  तथा  पत्  सेंसरशिप  भ्र धि नियम  पास  किया  यह  सारे  अधिनियम

 संसद  द्वारा  भ्रपेक्षित  बहुमत  से  पास  किये  गये
 :

 यह  आ्रारोप  लगाना  निराधार है  कि  न्यायलय

 की  शक्तियों  का  हनन  किया  जा  रहा  है  ।  जहां  तक  इस  मंत्रालय  के  कार्य  का  सम्बन्ध  है
 शर

 जिस  प्रकार  उसने  कानून  बनाये  हैं  उन  की  वैधता को  देश  के  उच्चतम  न्यायालय नें  भी

 स्वीकार  किया  उच्चतम  न्यायालय ने  हाल  में  एक  निर्णय  दिया है  कि  आपात की  स्थित में

 किसी  भी  व्यक्ति  को  उस  की  वैयक्तिक  स्वतंत्रता  से  वंचित  कर  सकती

 परन्तु  किसी  भी  भ्रमणकारी  की  इतनी  निर्बाध  शक्तियां  देना  उचित  होगा  ।  वह  उन  का

 दुरुपयोग  कर  सकता  यद्यपि  उच्चतम  न्यायालय  का  निणंय  वस्तु  स्थिति  के  अनुकूल  यह

 देखना  संसद  का  कायें  है  कि  उसे  किसी  ढंग  से  aoa  जाय  ।  मेरा  कहने  का  प्रथ  केवल

 इतना  है  कि  यदि  कोई  कार्यपालिका  संसद  अथवा  राज्य  विधान  मंडल  द्वारा  पास  किये  गये

 कानून  के  अझनतुसरण ्  में  कोई  ऐसी  कार्यवाही  करती  है  जिस  से  किसी  व्यक्ति  विशेष  की  स्वतंत्रता

 कम  होती  है  तो  ऐसी  कार्यवाही  को  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकती  |

 जहां  तक  न्यायाधीशों  के  स्थानान्तरण  तथा  स्थायीकरण  का  सम्बन्ध  है  प्रत्येक  वकील

 झर  वादी  इस  बात  को  अच्छी  तरह  जानता  है  कि  न्यायपालिका  लोगों की  ore के

 अनुकूल ट  नहीं  कर  रही  वह  स्वतंत्र  wie  निष्पक्ष रूप  से  कार्य  नहीं  कर  रहीं

 जैसाकि  उस  से  orm  की  जाती  है  ।  प्रत  इन  पर  नियंत्रण के  लिये  सरकार
 को

 विधान  बनाना  जहां  तक  स्थानान्तरण  का  सम्बन्ध  यदि  एक  उच्च  न्यायालय

 के  न्यायाधीश  का  स्थानान्तरण  दूसरे  उच्च  न्यायालय  में कर
 दिया  जाता

 तो  इस
 से

 को  कोई  शिकायत  नहीं  होनी  चाहिये  ।  विपक्ष  को उन  की  वकालत  नहीं  करनी

 चाहिये ।  सुझाव  तो  यह  है  कि  प्रत्येक  न्यायालय  के  एक  तिहाई  न्यायाधीश we
 राज्यों

 से  होने

 चाहियें  ।  इस  प्रकार  सभी  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  भी  उसी  राज्य  के  उच्च  न्यायालय  से

 नहीं  होने  चाहियें  भ्रमित  wear  राज्यों  से  होने  चाहियें

 श्री  अरविन्द  बाला  पजनौर  )  :  सरकार को  पाण्डिचेरी  में  एक  उच्च  न्यायालय

 स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करना  में  यह  मांग  कई  बार  दोहरा  चुका  हूं  !

 मद्रास  उच्च  न्यायालय  पाण्डिचेरी  के  लोगों  की  कठिनाइयों  को  अच्छी  तरह  नहीं  सकता  ।

 दूसरी  कठिनाई  यह  है  कि  पॉंडिचेरी के  वादियों  को  झ्र पने  मुकदमे  लड़ने  के  लिये  मद्रास  जाना

 पड़ता  इसमें  उन्हें  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  पॉंडिचेरी में  उच्च

 न्यायालय  की  स्थापना  करना  बहुत  जरूरी

 जनता  में  यह  श्राम  धारणा  हो  गई  है  कि  चय  न्यायाधीश  भ्रष्ट  लोगों का  न्यायपालिका

 से  विश्वास  उठ  गया  जनता  यह  समझने  लगी  है  कि  न्यायपालिका  समाप्त  हो  गई  है

 यह  तो  मैं  नहीं  कहना  चाहता
 कि

 इस  स्थिति  के  लिये  जिम्मेदार  कौन  परन्तु  यह  बात  स्पष्ट

 है
 कि

 जब  न्यायपालिका  में  झ्रास्था  न  रहे  तो  न्याय  प्राप्त  नहीं  हो
 सकता

 :  न्याय  दिलाने

 के  लिये  उचित  वातावरण  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 SHRI  RAM  SINGH  BHAI  (Indore)  :  The  Government  is  determined  to  put  an  end  to
 black  money.  To  my  mind  company  law  is  the  main  source  of  black  money.  The  co  mpany
 laws  should be  reviewed  in  details  and  all  the  loopholes  contained  therein  should  be  pluged.
 Though  certain  amendments  have  been  made  in  the  company  law,  but  it  still  needs  further  amend-
 ments  t  make  it  foolproof.
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 Auditing  of  the  companies  accounts  is  the  responsibility  of  Chartered  Accountants  These

 Chartered  Accountants  indulge  in  corrupt  practice  and  the  accounts  audited  by  them  and  the  ba-

 lance  sheets  prepared  by  them  are  not  dependable.  The  Charatered  Accounts  system  should  be

 abolished  and  the  accounting  and  auditing  of  the  companies  should  be  taken  over  by  Govern-
 ment.

 The  Government  have  recently  taken  over  103  mills.  My  submission  15  that  while  taking
 over  a  particular  mill  first  priority  should  be  given  to  the  man  and  not  to  the  material  and
 machines.  I  mean  to  say  that  the  worker,  his  gratuity  his  wages,  and  provident  fund  should  be
 the  first  concern  of  the  Government  and  not  the  creditors.  It  should  be  ensured  that  all  the  dues
 of  the  workers  are  paid  in  time.

 1  would  also  like  to  point  out  that  the  Managing  Directors  of  the  companies  in  the  public
 sector  are  indulging  in  corrupt  practices.  Action  should  be  taken  against  them.

 SHRI  M.C.  DAGA  (Pali)  :  Justice  is  very  costly  in  our  country.  It  has  become  the  prescrve
 of  the  privileged  far,  who  are  moneyed  and  educated.  It  is  out  of  the  approach  of  the  poor  peo-
 ple.  T  would  like  to  quote  a  few  lines  from  the  27th  Report  of  the  law  Commission  which  was
 submitted  15  years  back.  It  has  been  stated  therein  that  it  is  one  of  the  primary  duties  of  the  state
 to  provide  the  machinery  for  administration  of  justice  and  on  principle  it  is  not  proper  for  the  state
 to  charge  fee  from  the  suitors  in  courts.  The  Government  have  been  repeating  every  year  that

 justice  will  be  made  cheaper  and  easy  and  court  fee  writ  be  reduced.  I  want  to  know  as  to  what
 has  been  increased  rather  than  making  any  reduction  therein.  Is  this  the  way  of  providing  jus-
 tice  to  the  poor.  The  need  of  the  hour  is  that  court  fees  should  be  reduced  considerably,  if  the  abo-
 lition  thereof  is  not  possible.

 So  far  as  income  tax  is  concerned  about  20,000  cases  are  pending  in  various  High  courts.

 Despite  the  fact  that  tribunals  have  been  constituted  for  hearing  appeals  in  income  tax  cases.
 SO  many  cases  are  pending  in  the  High  Court.  The  Tribunals  should  be  given  final  power  in  the
 matter  of  income  tax  and  no  appeal  should  be  allowed  against  their  decision  either  in  the  High
 Court  or  in  the  Supreme  Court.

 In  order  to  bring  efficiency  in  the  administration,  Article  311  and  226  of  the  (7'011511100111011
 should  be  amended.

 It  is  2  common  saying  that  charity  begins  at  home.  So  whatever  you  want  to  introduce
 should  be  introduced  in  the  union  territory,  so  that  the  States  may  follow.

 So  far  as  the  question  of  providing  legal  aid  to  the  poor  this  question  has  been  pending  for

 the  last  twenty  years.  A  scheme  should  be  formulated  for  providing  legal  aid  to  the  poorand  that
 scheme  should  be  properly  implemented.

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आ्रापात  कीं  घोषणा

 के  बाद  गह  मंत्रालय  के  अतिरिक्त  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  विधि  शर  न्याय

 इन  दो  मंत्रालयों  ने  कानून  की  सर्वोच्चता  तथा  भाषण  देने  की  स्वतंत्रता  को  निर्थक  बनाने

 के  लिये  कई  कार्य  किये  सरकार  नें  संविधान  में  चार  संशोधन  किये  यह  बड़ी  लज्जा

 की  बात  है  कि  संशोधन  संख्या  38  श्र  39  ने  कानून  की  सर्वोच्चता  को  निरर्थक  बना  दिया

 प्रतिवेदन  के  पृष्ट 29
 पर  कहा  गया  है  कि  आपात  की  घोषणा  25  जून  को  की  गई

 जब  कि  eq  की  घोषणा  26  जून  को  हुई  थी
 ।

 क्या  इस  को  पहले  से  ही  सोच  लिया  गया  था

 या
 बाद  में  ऐसा  सोचा  गया  था

 ।
 प्रतिवेदन

 के  पृष्ठ  53  में कहा  गया है  कि  न्यायाधीश के

 कई  पद  रिक्त  पड़े  जब  कि  कई  हजार  मामले  न्यायालयों  में  लम्बित  पड़े  में  यह

 99



 Demands  for  Grants,  1976-77  Vaisakha  21,  1898  (Saka)

 जानना  चाहता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  न्यायाधीश  सहित  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों

 में
 ०  a  |  है न्यायाधीशों  के  कई  पदों  के  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण  सरकार  को

 करण  देना  चाहिय े|

 हमें  कानून  के  गुणों  की  कौर  ध्यान  देना  तथा  केवल  कानून  के  परिमाण  से  हमें

 संतुष्ट  नहीं  होना  कानून  के  गुणों  की  रक्षा  की  जानी  चाहिये ।

 कानून की  सर्वोच्चता  को  समाप्त  कर  दिया  गया  क्या  मंत्री  महोदय  इस  कथन  का

 खण्डन  कर  सकते  हैँ  कि  उच्च  न्यायालय  के  दो  न्यायाधीशों  तथा  एक  मुख्य  न्यायाधीश  का

 स्थानान्तरण  किया  जा  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 | MR.  DEPUTY
 SPEAKER

 in  the  Chair.

 चिट  फण्ड  कम्पनियों  ने  लोगों  को  लाखों  करोड़ों  रुपये  का  घोखा  दिया  ।  मैँ  जानना

 चाहता  हूं  कि  चिट  फण्ड  ate  बड़ी  सम्पत्तियों  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 गरीबों  को  कानूनी  सहायता  के  बारे  में  में  कहना  चाहता हूं  कि  तीन  वर्ष  पुर्व  1973

 में  न्यायाधीश  कृष्णा  नय्यर  ने  निर्धनों  को  कानूनी  सहायता  देने  बारे  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 किया  था  |  मंत्रालय  प्रभी  aw  इस  का  अध्ययन  कर  रहा  क्या  मंत्री  महोदय इस  बारे  में

 कोई  ठोस  कायें वाही  करने  का  उल्लेख  ताकि  गरीबों  को  न्याय  प्राप्त  हो  सके  ।

 हम  सब  स्वतंत्रता  wie  निधनों  के  लिये  न्याय  चाहते  परन्तु  इसके  लिये  हमें

 प्रजातंत्र  शर  कानून  की  सर्वोच्चता  को  समाप्त  नहीं  करना  चाहिये  ।

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  ato  ए०  सईद  मुहम्मद  :

 उपाध्यक्ष  में  वादविवाद  में  भाग  लेने  वाले  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  श्रभांर  प्रकट  करता

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  ने  अनेक  विशलेषकों  का  प्रयोग  किया  मैं  उन्हें  बताना  चाहता

 हूं  कि  हम  विशलेषणों  से  उत्तेजित  होने  वाले  नहीं  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  कहा था
 कि

 विधि  विभाग  ने  कोई  कथनीय  उपलब्धि  प्राप्त  नहीं  की  हम  अपनी  उपलब्धियों  की  प्रशंसा

 नहीं  चाहते  ।  हमारी  उपलब्धि  विधानों  में  निहित  है  ate  इन  विधानों  के  परिणामस्वरूप  हमारी
 भाषी  पीढ़ियों  के  लिये  उन्नति  का  मार्ग  प्रशस्त  उनकी  समृद्धि  यही  हमारी

 उपलब्धियों

 का  मूल्यांकन  करेगी

 यह  भी  कहा  गया है
 कि  आन्तरिक  सुरक्षा  अधिनियम  अच्छा  अधिनियम  नहीं  हमारी

 विचारधारा  के  अनुसार
 किसी

 भी  कानून  के  अच्छे  या  बुरे  होने  का  निर्णय  तब  होता  है  जब  उस
 को  न्यायालय  में  चुनौती  दी  जाती  है  कौर  देश  का  उच्चतम  न्यायालय  उस  पर  अपना  निर्णय  देता

 भ्रान्तरिक  सुरक्षा  अधिनियम  को  न्यायालय  में  चुनौती  दी  गई  थी  कौर  उच्चतम

 जो  देश  की  सर्वोच्च  न्यायापालिका  ने  अपना  निर्णय  दे  दिया

 न्यायाधीशों  के  र्थानास्तरण  के  बारे  में  भी  उल्लेख  किया  गया  यह  कहां  गया  था
 कि  जिन  दो  न्यायाधीशों  ने  नैयर  के  मामले  में  निर्णय  दिया  उन  का  स्थानान्तरण  कर  दिया

 a गया  तेलहन  का  स्थानान्तरण  नहीं  किया  गया  ।  न्यायाधीशों  का  स्थानान्तरण  विशिष्ट
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 सिद्धान्तों  के  झ्राधार  पर  ा  भाता  बदला  लेने  या  सरकार  के  विरुद्ध  निर्णय  देने  के  कारण

 उन्हें  स्थानान्तरित  नहीं  किया  जाता  ।  यदि  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि  न्याय  के  हित  के  लिये

 न्यायाधीश  के  स्थानान्तरण  के  संगत  कारण  हैँ  तो  हम  उनका  निश्चित  ही  स्थानान्तरण  कर

 देते  हैं  चाहें  किसी  की  व्यक्तिगत  प्रतिक्रिया  कुछ  भी  at

 ae  भी  कहा  गया  है
 कि

 हम  न्यायाधीशों के  रिक्त  स्थानों  को  नहीं  भर  रहे  हमें

 संविधान  के  अनुसार  विभिन्न  प्राधिकारियों  जैसे  मुख्य  मुख्य  न्यायाधीशों  ग्राही  की  सलाह

 लेनी  पड़ती  हम  ऐसे  व्यक्तियों  का  चयन  करते  हैं  जो  पद  पर  कार्य  करने  के  लिये  तैयार

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  हम  ने  निर्वाचक  विधि  का  संशोधन  नहीं  किया  इस  बात

 को  सब  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया

 था  तथा  उस  पर  चर्चा  भी  हुई  विधि  मंत्री  ने  इस  विषय  पर  कई  बार  चर्चा  करनी  चाही

 कीन्स  प्रतिपक्ष  के  सदस्य  सभा  में  नहीं  हम  ने  सोचा  कि  विरोधी  दलों  से  इस  विषय

 पर  बातचीत  करके  उनकी  राय  जान  लेंगे  ।  लेकिन उन  के  सहयोग के  कारण  हम  इस  कार्य को

 पूरा  नहीं  कर
 ऐसी  स्थिति  में  दोष  हमारे  सिर  पर  नहीं  मढ़ा  जा  सकता  |

 मुकद्दमे  बाजी  पर  होने  वाले  खच  की  कौर  सरकार  इस  सभा  का  तथा

 बाहर  के  लोगों  का  ध्यान  गया है  ।  न्यायालय की  फीस
 भी  एक  कारण है  ।  मुकदमे

 में  लगने  समय  भी  ३  बढ़ा  देता है  ।  हम  अपनी  श्र से  उन  कारणों को  दूर

 करने  का  प्रयास  कर  रहे  जिन  से  aa  बढ़ता  हम  ने  सिविल  प्रक्रिया  संहिता तथा  अन्य

 विभिन्न  उपबन्धों  का  संशोधन  किया  राज्य  सरकारों  को  सिफारिशें  की  गई  ora  है  वे

 न्यायालय  फीस  कम  करने  की  बात  मान  लेंगी  |

 अधिकांश  वक्ताओं  ने  कानूनी  सहायता का  उल्लेख  किया  यह  सच  है  कि  इस  सम्बन्ध में

 HS  बर्ष  पूर्वे  न्यायाधीश कृष्णा  अय्यर  का  प्रतिवेदन पेश  किया  गया  था ।  हमने  मामले  का  अ्रध्ययन

 किया  है  झर  कुछ  प्रश्नों  पर  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  तथा  मुख्य  न्यायाधीशों  कौर

 मुख्य  मंत्रियों  की
 राय  जानने के  हेतु  हमने  उन्हें  के  पास  भेजा  इस  सम्बन्ध

 में  कुछ

 प्रतिक्रियायें  हमें  प्राप्त  हुई  लेकिन  अन्य  लोगों  ने  कभी  तक  इस  पर  राय  प्रकट  नहीं  की

 कुछ  राज्यों  जसे  मध्य  पश्चिम  राजस्थान  कौर  कुछ  हद  तक  केरल  ने  कुछ

 योजनायें  शुरू  की  चाहे  वे  संतोषजनक  हैं  अथवा  नहीं  लेकिन  हमारा  प्रयास  यह  है  कि  यदि

 संभव  हो  सके  तो  कानूनी  सहायता  की  प्रतिक्रिया
 को

 तीब्र  बनाने  तथा  संगत  कानून लागू  करने

 के  लिये  एक  समान  दृष्टिकोण  अपनाया  जाये  ।

 जहां  तक  न्यायाधीशों  दवारा  कानून  की  व्याख्या  करते  समय  संसद  में  हुए  वादविवाद  को

 ध्यान  में  रखने  का  प्रश्न  है  यह  श्राम  तौर  पर  स्वीकार  किया  गया  है  कि  संसद  में  विधेयक

 के  पेश  करते  समय  दिये  गये  भाषणों  पर  निर्भर  करना  सुरक्षित  नहीं

 मत्स्यपालन  के  सम्बन्ध  में  एक  अन्य  बात  प्रविष्टि  57,  सुची  1  कौर  प्रविष्टि  21  के

 बारे  में  कही  गई  समुद्री  सीमा  के  भ्रन्तर्गत  जलक्षेत्र  को  राज्य  की  सम्पत्ति माना  जाता है  ।

 सीमा  के  प्रतीत  जल क्षेत्र  में  मत्स्यपालन  राज्यों  के  क्षेत्राधिकार के  अन्तर्गत  रखा  गया
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 कछ  माननीय  सदस्यों  ने
 में  eran

 का  उल्लेख  किया  इस  देश  के  उच्चतम

 उच्च  न्यायालयों  तथा  अधीनस्थ  न्यायालयों  न्यायिक

 दि  कोई  न्यायाधीश  का
 दोषी  पाया  जाता है

 तो  उस  दण्ड  अवश्य  मिलना  चाहिये
 म

 ऐसा  करने  में  झिझकें गे  नही ं।
 ्

 नगरपालिका  की  स्वतंत्रता  का  एक  war  ही  ay  लिया  जाता  है  ।  यदि  कोई  *  reir

 ,
 कार  के  विरूद्ध  facia  देता  है  तो  इसे  बड़ा  स्वतंत्र  मान  लिया  जाता  यदि  सरकार  के  पक्ष

 में थ
 निर्णय  देता  है  तो  उसे  स्वतंत्र  नहीं  माना  जाता  यह  दृष्टिकोण  ठीक  नहीं

 यह  कहा  गया है  कि  विधि  संस्थान  कोई  कार्य  नहीं  करता  ।  लेकिन  म  areal  बता  दं
 कि

 विधि
 संस्थान  पुस्तकों  का  प्रकाशन  करता  विधाधियों  को  पढ़ाता  अनुसंधान  कराता

 व

 fat  का  प्रकाशन करता  विशेषज्ञों  को  बुलाकर  उनके  भाषण  करवाता  है
 ।  कोई भी  यि

 संस्थान  यही  सब  कार्य  करता  फिर  भी  कहा  जा  रहा  है  कि  विधि  संस्थान  ने  एक  राष्ट्र
 क

 न्याय  विज्ञान  नहीं  बनाया  किसी  भी  संस्था  द्वारा  राष्ट्रीय  न्याय  विज्ञान  नहीं  बनाया  जाता
 |

 देश  के  सामान्य  कानून  तौर  wee  विभिन्न  बातों  से  धीरे-धीरे  इसका  विकास  होता

 न्यायालय
 की

 कार्यवाहियों
 में  विलम्ब  के  कारण  मुकदमों  का  फैसला  नहीं  हो  पाता

 ट्

 इस  विलम्ब  को  कम  करने  के  प्रयास  कर  रहे  सभी  स्तरों  पर  मुकदमों का

 नपटान  हो  इसके  लिए  भी  हम  कार्यवाही कर  रहे

 भाषा  ग्रा योग  के  बारे में  भी  कुछ  बात  कही  TE  जहां  तक  संविधान के  विभिन्न  भाषा प्र ों  थ

 में  भ्र नू वाद  का  प्रश्न  स्थिति  यह  है
 कि

 मलयालम  में  अनुवाद  किया  जा  चुका कभी

 लल  ही  में  कन्नड  में
 भ्रनुवाद  निकला

 पंजाबी  में  भी  dare  इसे  शीघ्र  ही  जारी  किया

 3
 ना

 लगभग  भाषियों  में  अनुवाद  पूरा  होने  को  है  जो  शीघ्र  ही  प्रकाशित  किया

 विधेयकों के  अनुवाद  में  त्रुटियाँ  होने  के  सम्बन्ध  में  जो  कहा  गया  है  वह  ठीक  नहीं  होई

 विशेष  मामला  बताइये  तो  हम  उस  की  कौर  ध्यान  देंगे  ।

 विधि  मंत्रालय  के  विरुद्ध  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  वह  कानूनों  का  कार्यान्वयन  नहीं

 करता
 ।  यह  आरोप  निरर्थक है  क्योंकि  विधि  मंत्रालय

 केवल  कानून
 बनाता  विभिन्न  कानूनों

 ग  कार्यान्वयन  करना  सम्बद्ध  विभागों  का  काम
 ः

 श्री  स्वामीनाथन  ने  age  में
 राय-कर  न्यायाधिकरण  के  बारे  में  पूछा  ।  में  जानकारी  प्राप्त

 करूंगा  कि  क्या  मदुरै  में  एक  नई  बैच  स्थापित  हो  गई  जहां  तक  चुनाव  सुधारों
 के  बारे

 में  विपक्ष  के  साथ  वार्ता
 का

 प्रश्न  इस  बारे  में  एक  अनौपचारिक  समिति  बनाई  गई
 ी

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा
 अस्वोक्त हुए हुए

 All  the  cut  Motions  were  put  &  negativated.

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  वर्ष  1976-77  के  लिए
 ले

 लिखित  art  मत्तदान
 न्  सर

 क  =

 की  निम्न

 ६
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 भ्रनदानों  की  1976

 21
 1898

 )

 The  following  Demands  for  Grants  on  Account  for  the  ycar  1975-77  were  put  &  adopted.

 अ  yc  ean  cr  ne  ee  ee  ee  ree  SD  Se  TY  er

 शीर्षक  राशि

 रपय े)
 Se  एना TS लय  कि  SS  ह  काया  काया  पिल  यय  का  काया  बया

 ee  RO  पिए  लिलाट  CS  aS  aS  PD  RS  RS  es  QO  NP  SN  टट  RNS  फ

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय

 69  न्याय  कौर  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  65,  5  4,000  18,27,70,000

 70  न्याय  प्रशासन  5,4  1,000  क  १ 27,06,000

 ES  ES  OS  PS  SS  Sh

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 हम  शेष  मंत्रालयों  की  निम्नलिखित  मांगों  पर  चर्चा  करेंगे

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  निम्नलिखित  मंत्रालयों  की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिए

 रखी  गई  तथा  calm  हुई  :

 The  following  Demands  in  respect  of  the  following  Ministries  were  put  &  adopted.

 ee  ED  SS  RS  EE  ES  CS  पी  PO  a  i  nm  NY

 मॉंग  शिक्षक  राशि

 वि ce  ee  ee  Se  ES  TP  ST  दया  इया  य  SE  a)  ST  बनवा

 )

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय

 11  रसायन  कौर  उबे रक  मंत्रालय  26,67,000

 12  रसायन  कौर  उद्योग  16,46,000  409,96,49,000

 संचार  मंत्रालय

 o-  संचार  मंत्रालय  1,16,57,000
 6,96,67,000

 विदेश  संचार  सेवा  7,77,42,000  6,04,08,000

 17  डाक  कौर  तार---कार्यकरण  व्यय  46  1;  74,  58,000

 18.
 डाक  कौर  तार  राजस्व  को

 प्रसारित  निधि  में  विनियोग

 कौर  सामान्य  राजस्व  से  उधारों  की  वापसी  128,34,77,000

 19,  ढाक  और  तार  पर  पूंजी  परिव्यय  176,73,33,000

 ae
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 Demands  for  Grants,  1976-77  May  11,  1976

 विनियोग  4)  1976

 वित्त  मंत्री  सी०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  वित्तीय  1976-77

 की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  at  विनियोग को

 प्राधिकरण करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह

 वित्तीय  वर्ष  1976-77  की  के  लिए  भारत की  संचित  निधि  में  से  कतिपय

 राशियों के  संदाय  और  विनियोग को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति दी  जाए  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 wm  सी०  सुब्रह्मण्यम  :
 में  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  वित्तीय  वर्ष  1976-77  की  aaa  के  लिए  भारत  की  संचित

 निधियों  स ेकतिपय  राशियों  के  संदाय  at  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  ara  विधेयक  पर  विचार

 किया

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हमा

 वित्तीय  वर्ष  1976-77  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 कतिपय  राशियों  के  संदाय  कौर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जायें  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 कि  खंड  2  कौर  3,  अनुसूची  खण्ड  1,  श्रंधिनियमन सुत्र  att  विधेयक  का  नम
 विधेयक  का  लग  हक हब चन

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2  और  3,  खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  a

 जोड़  दिये  गये  |

 and  3,  the  Schedule,  clause  |,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were
 ८

 lauses  2
 added  to  the  Bill.

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाय  14.0

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  है  ।

 विधेयक  को  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 तत्पश्चात  लोक  सभा  12  1976/22  1898  के  ग्यारह
 बजे  Go  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Wednesday  the  \2th  May,  1976/
 Vaisakha  22,  1898  (Saka).
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